राजर 


श्री भगवानदास फेला 


१९३७ 


स॑ंयुक प्रांत, इलाहाबाद 


 प्रदाधक 
हिंदुस्तानी एकेडमी 
संयुक्त प्रांत, इलादावाद 


प्रथम संस्करण 


पृत्य १) 





मुद्क 
नारायण प्रसाद, 
नारायण प्रेस, इलाहाबाद 


निवेदन 


०० ५2००० 


राज्य का प्राय: प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या परोष्ठ रूप से राज-फोप 
में कुछ द्रव्य देता है। भ्समभ्यता की अवस्था में, भ्रथवा स्वेच्दाचारों 
' शासन से राज्य जद-जब भौर जितना चाहता है प्रजा से धन बसूल्न 
करता है, शोर उसे ज़र्च करने में भी प्रजा के ह्विताहित का सम्यग ध्यान 
नहीं रखता। उस दशा में नागरिकों को वहुधा यह जानने का ही 
अवसर नहीं मिलता कि करों आदि से राज्य कितना रुपया जे रहा है, 
और उसका दितना-कितना भाग किस-किस कार्य में खर्च करता है। 
इस समय राजस्व के भोटे-मोदे सिद्धांत स्थिर हो छुके हैं. भौर उन्हीं 
सिद्धांतों के भ्रजुसार प्रत्येक राज्य में कर लगाए जाते हैं, तथा उन करों 
से प्राप्त आय को खर्च किया जाता है। भ्रय किसी भी सभ्य कहे जाने 
वाल्ले राज्य में सरकारी आय-्यय युप्त नहीं रक्खा जाता, हों, यदि नाग- 
रिक सय ही इस विषय की झोर ध्यान न दें भर उपे्षा भाव रखें, 
तो बात दूसरी है। उस दशा में वे इस विषय के शान से च॑चित रहे, 
भोर साथ हो अपने राज्य के प्रति उस कंतंव्य के पालन करने में मी 


भस्मर्थ रहंगे, जिसका पालन वे इस विषय का यथेष्ट छान प्राप्त करे 
दी, कर सकते हैं । 


अतः अपने राज्य की सेवा और उन्नति में यथाशक्ति भाग लेने की 
इच्छा रखनवाल्े प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि कर क्‍यों 
लिए जाते हैं, किस मात्रा में लिए जाते हैं, और किस रीति से लिए 
जाते हैं। तथा उनसे प्राप्त आय दिस प्रकार दविन-किन काया में सर्च 


( ६ ) 


की जाती है, करों के निर्धारित करने में जनता के प्रतिनिधियों को कहां 
तक अ्रधिकार है, तथा उनके खूर्च पर उनका कहां तक तियंत्रण है । 
हस छोटी सी पुखक के भवद्योकत से पाठकों को इस विषय का विचार 
करने में सहायता मिलेगी, ऐसी भाशा है । 


भारतीय पाठकों की सुविधा के लिए हमने इसमें भारतीय राजस्व 
के ही उदादरण दिए हैं। यद्यपि भारतवर्ष बहुत निर्धन देश है तथापि 
यहां के निवाद्ी कुद् मिद्धाकर प्रतिवर्ष लगभग तीन सो करोड़ रुपए 
केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को कर, फ्रौस, या भहसूल भदि 
के रुप में देते हैं। यहां पर रेल, डाझ, तार था नहर आदि से जो कुछ 
आय होती है, उसमें से इन कार्यों के प्रबंध श्रोर संचालन भादि में खर्चे 
होनेवात्ो रक्त निकाल कर विशुद्ध आय ही द्विसाव में दिखाई जाती 
है। इसी प्रकार इन मर्दों के व्यय में, मूलघन तथा विविध कर्मचारियों 
के वेतन श्रादि का ज़र्च न दिखा कर केवल इनमें जगी हुई पूरी का 
सूद ही दिखाया जाता है | दिसाव को इस पद्धति से वार्षिक सरकारी 
आय-व्यय दोन्‍्दो अरब रुपए के लगभग रह जाता है। यह श्रंक भी 
काफ़ी बढ़े हैं। इनसे पाठकों को इस देश के राजस्त्र भर्थात्‌ सरकारी आय- 
स्थय के महत्व का भ्रजुमान सहज ही हो खदता है। इस महत्व के 
फारण ही, हम भ्पनी 'सारतीय शासन पुस्तक में उप्के प्रथम संस्करण 
के समय (सत्‌ १६१५ ६०) से ही इस विषय का सम्रवेश करते भरा रहे 
हैं। परंतु ऐसे महस्वपूर्णं विषय का समुचित विवेचन ठसके एक परि- 
पह्ेद्‌ में नहीं हो सकता | इस विचार से सन्‌ १६२३ ई० में हमने 
भारतीय राजस्व नामक पुस्तक पाठकों की भेंट की । उसझा साधारणतः 
प्रद्द्ठा स्वागत हुआ, कई शिक्ासंस्थाओ्रों में वह पाव्य-पुस्तक के रूप में 
काम में बाई गई, संयुक्त-प्रांत के सावजत्रिक पुसकात्यों के दिए 
स्वीकृत होकर वह बहुत से ज़िला-बोईं तथा श्रन्‍्य संस्थाओं द्वारा 


मेंगाई कई । 
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इस पुरूक में सिद्धांत को विशेष स्थान दिया गया है, भौर नित्य 
प्रति बदलते रहनेवाले झंकों का केवल उतना ही उल्लेख किया है, 
जितना विषय को समभने के लिए अत्यंत भ्रावश्यक्र है। पुस्तक के 
झंत में पारिभाषिक शब्द दे दिए गए हैं। भआाशा है कि पाठक इस 
पुस्तक का वैसा ही स्वागत करेंगे, जेसा कि वे राजनीति भौर अर्थशास्त्र 
संबंधी मेरी अन्य विविध कृतियों का करते रहे हैं। इस पुस्तक की 
रचना में मुझे अपने सुहृद्‌ प्रोफेसर दुयाशंकर जी हुवे से विचार-विनिसय 
की बहु-मृल्य सहायता मि्री है, तद्॒थ में उनका कृतज्ञ हूँ । 


भारतीय ग्रंथमाला ॥ विनीत 
पृंदावन | भगवान दास केला 
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विषय-प्रवेश 


प्राक्यत-- राजस्व का अर्थ राज-धव या राज्य का आय-च्यय है | 
कुछ लेखक राजस्व से विशेषतया आय का ही अमिप्राय लेते हैं। परंतु 
हम इस के विवेचन में आय ओर व्यय दोनों का ही विचार आवश्यक 
समसने वाले प्रंथकारों से सहमत हैं । राज विषय का विचार करते 
समय हम पहले ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि देश से समाज संगठित 
है भर वहाँ शासव-प्रबंध की व्यवस्था है । 


राज्य-्प्रबंध की व्यवस्था--यदि देश में उचित राज्य-प्रबंध न 
हो, हर समय चोर, डाकुओं, छुली, कपटियों तथा बचवानों के अत्याचारों 
का भय हो, तो घव की रक्षा का विश्वास न होने से धन बहुत कम 
उत्पन्न किया जा सकेगा, भोर जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र ख़र्च 
कर डालने तथा छिपा कर रखने की प्रवृत्ति होगी । बचत को धन की 
उतपत्ति के काम में नहीं लगाया जायगा। इस प्रकार मुल्न-धन श्र्थाव्‌ 
पूजी का हर दस दिवाला निकला रहेया । इस लिए आर्थिक दृष्टि से देश 
में राज्य-प्रबंध की बढ़ी आवश्यकता है । 

राज्य के काये; देश-रक्ञा--राज्य का झुख्य कार्य देश के बाहरी 
शत्रुओं को हटाना, भर देश में शांति झोर सुप्रबंध रखते हुए जनता 
की सुख-समृद्धि में सहायक होना है। इस के लिए राज्य को फ़ोश, 
पुलिस तथा अन्य कर्मचारी रखने होते हैं। फमी-क्ती ऐसा भी होता है. 
कि राष्य केवल देश कौ रक्षा के लिए ही फ़ौज नहीं रखता, वरत्‌ संसार 


१७ राजस्व 


के भ्रन्य देशों में अपनी मांन-मर्यादा की वृद्धि के लिए भी रखता है । 
खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती दी जाती है | 


प्राचीन काल में कुछ 'धघर्म-प्रेमी' देशों ने तलवार के बल से धर्म 
का प्रचार किया था। श्रब प्रबल्न राष्ट्र इस बात का उद्योग कर रहे हैं 
कि उच्चति काल के भयंकर शख्राओ्ों से सुसजित हो दूसरे देशों में 
अपनी 'सम्यता' का प्रचार कर, अथवा उन्हें अपने व्यापार के लिए प्रभाव- 
क्षेत्र बनाव। निदान, बहुत कम देशों का, भोर बहुत थोड़ा घन आतस्म- 
रक्षा में व्यय होता है। अधिछांश देशों का, ओर अधिकांश धन दूसरों को 
परतंत्रता के पाश में जकड़ने के त्रिए ख़चे किया जा रहा है। विशेष दुख 
की बात तो यह है कि वतमान नीति का यह एक सिद्धांतसा ही हो 
चल्षा है कि शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो । इस प्रकार 
शांति की आइ में युद्ध की तैयारी करना एक साधारण बात है। प्रत्येक 
देश अपने पढ़ोसी से भयभीत हो कर उप्त से अधिक सुदृढ़ सेना रखना 
चाहता है, तो हर एक का सेनिक व्यय बराबर बढ़ने वाह्मा ही ठहरा। 
अब यह निश्चय करना ही कठिन हो जाता है कि भ्राध्म-रत्ता के लिए 
कितना व्यय करना उचित है, और किस मात्रा से अधिक होने पर उसे 
अनुचित कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ ने किसी देश को 
कुल आय का अधिक से भ्रधिक बीस फ्री सदी सेना में व्यय करना उचित 
रदराया है, परंतु इस पर शांति से विचार ही कोन करता है ! विदेशी 
सरकार तो अपने अधीव देशों के दरिद्व होते हुए भी उन की केंद्रीय 
ओर प्रांतीय भ्राय के योग का पच्चीस, तीस, या पेंतीस फ्री सदी भाग 
तक सेना में ज़चे कर डालती हैं। पुलिस का ज़र्च श्रलग रहा। 


शांति भोर सुत्यवस्था--बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के 
अतिरिक्त सरकार का कार्य देश के भीतर शांति और सुब्यवस्था रखना 
है। नागरिकों के पारस्परिक ध्यवहार आदि के भिन्न-भिन्न विषयों के 


विपयअवेश ११ 


क़ानून बनाए जाते हैं, भ्रोर, नागरिक इन कानूनों पर अमल कर, दस 
बात की व्यवस्था की जांती है। जो ध्यक्ति कानूनों को भंग करते हैं 
उन की गिरफ्तारी के लिए पुक्षिस का, तथा उन के संयंध में विचार 
काने के लिए न्यायात्रयों का, तथा उन्हें दंड देने के लिए जेलों का 
प्रबंध किया जाता है। 


जन-हितकारी काय--तागरिकों की नेतिक तथा भरार्थिक उन्नति 
के लिए यह आवश्यक है कि उन का पश्रज्ञानांधकार दूर किया 
जाय, उन्हें तरह-तरह की शिक्षा दी जाय, उन के स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा के द्षिप विविध आयोजन किए जाये । उन्हें खेती 
तथा उद्योग-धंधों को विविध सुविधाएं दी जाय । उन के क्रय- 
विक्रय भ्रादि के ल्षिए सुद्रा श्रोर टकसाज् आदि की भी ध्यवस्था 
होनी आवश्यक है। सरकार के इन कार्यों में जन-हितकारिता का 
विचार मुख्य रहता है। इस प्रकार के कुछ भनन्‍य कार्य भूगर्स, वनरपत्ति, 
जीव-विद्या, मनुष्यनाणना, अकाद-रक्षा हैं। इस के श्रतिरिक्त कहीं-कह्दी 
राज्य बेकार शोर बीमार नागरिकों की श्रार्थिक सहायता का प्रबन्ध करता 
है, तथा बुढ़ापे की पेन्शन की भी व्यवस्था करता है । 

व्यवसायिक कार्य--सरकार जनता के लिए बढ़ी-बढ़ो पूंजी 
लगा कर कुछ ऐसे कार्य भी करती है, मिन्‍्हें नागरिकों को अलग-अलग 
करने की सुविधा नहीं होती । इन कार्यों का संचाज्षन इस प्रकार किया 
जाता है कि इन का ख़्े उन से ही निकल आए भ्ौर थोढ़ा-बहुत लाभ 
हो तो वह अन्य कार्यों में लगाया जा सके। उदाहरणार्थ देश में रेल, 
डाक, तार का प्रबंध करना, आबपाशी के लिए नहर निकालना, जंगलों, 
जान भादि की रज्ा ओर सस्यक्‌ उपयोग करना आदि। 

भारतवष में राज्य के कार्य--देशनत्ता तथा शांति शोर सुन्य- 
वत्था के अतिरिक्त, रा्य के अन्य क्षार्य भिन्न-भिन्न देशों -दी 
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परित्थिति या आवश्यकतानुसार पृथऋू-पथक होते हैं । तथापि 
इस में संदेह नहीं कि आधुनिक सभ्यता में राज्य के कार्य 
अधिकाधिक बढ़ते ही जा रहे हैं । रेल, तार, डाक, आदि पार- 
स्परिक व्यवहार के नए साधन श्रब बहुत से देशों में राज्य के 
शधीन हैं । भारतवर्ष में तो हन कार्मों के अतिरिक्त जंगल्न, 
शोर नहर का प्रवंध भरी राज्य ही करता है, वही श्रफ़ीम श्रादि 
मादक पढ़ाथों तथा नमऊ की उत्पत्ति का निय॑त्रण करता है, 
और इन की विक्री के लिए ठेका देता है; एक बढ़े जमीदार 
की तरद यहाँ माद्गुजारी चसूल्न करता है, भौर वही शिक्षा, 
खास्थ्य, भोर न्याय श्रादि विप्तार्गों का प्रबंध करता है। इंस से 
श्नुमाव किया जा सकता है कि राज्य की शक्ति हमारे आंतरिक जीवन पर 

कितना प्रभुत्व रखती है, भर हम राष्य के कितने भ्रधीन हैं । | 


राजख-शासत्र-राजस्व-शास्र में सरकार के आय-व्यय तथा 
उस से संबंध रखनेवाल्वी बातों पर शासत्रीय-टष्टि से विचार किया 
जाता है। सरकार से यहाँ मतलब केंद्रीय तथा प्रांतीय सर- 
कारों से ही नहीं, स्युनिसिपैलितियों, जिला-बोढों और पोटट्रस्ट 
झादि स्थानीय संस्थाओं से भी है । श्रत!ः राजस्क-शास्त्र में उक्त 
सब संस्थाओं के आय-व्यय का विवेचन होता है। प्राज-कल 
राजस्व का विषय बहुत महत्व-पूर्ण हो गया है । समय-समय 
पर विविध विचारकों ने इस के संबंध में भॉति-भॉति के विचार 
तथा तक-वितक उपस्थित किए हैं, यद्पि अ्रभ्मी तक भी कुछ 
व्योरेवार तथा सूचम बातों में मत-सेद पाया जाता है, पर मुख्य 
मुख्य बातों में एक सर्च-सम्मत स्वरूप प्राप्त कर द्विया गया है, भ्रौर 
इंस विषय का एक स्वतंत्र शास्त्र हो गया है । 


राजख-शास्त्र के भाग--हस शाखत के चार भाग होते हैं।-- 


विषय-प्रवेश श्र 


१--राज्य का व्यय 

२--राज्य की आय 
३-राज्य का ऋण 
४--राजस्व-व्यवंस्था 


इन में से प्रथम भाग में उन नियमों या क़ानूनों का विचार किया 
जाता है, जिन के अनुसार सरकार द्वारा होने वाले कार्यो' पर खर्च को 


जाने वाली भिन्न-भिन्न महों की रक़्षमों के परिसाण को निश्चय किया 
जाता है। 


दूसरे भाग में उन बातों का विचार किया जाता है, जिन के अनुसार 
सरकार अपने लिए आवश्यक ख़र्च की रक्तम जनता से प्राप्त करती है । 
इस में करों का स्वरूप आदि भी सम्मिलित है । 

तीसरे भाग में हस बात का विचार होता है कि जब राज्य का कार्य 
अपनी झाय से न हो सके, तथा उसे ओर रुपयों की आवश्यकता हो 
तो उसे किस प्रकार किन नियमों को ध्यान में रखते हुए ऋण को चुकाने 
की ध्यवस्था करनी चाहिए । 


चौथे भाग में इस बात का विचार होता है कि आय-ब्यय का अ्रनुसान- 
पत्र किस अक्ार तेयार किय्रा जाता है, किस प्रकार वह जनता के प्रति- 
निधियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा आय-व्यय का हिसाब किस 
प्रकार रकखा जाता है। स्मरण रहे कि आज-कल सरकारों का ध्यय तथा 
झाय प्रायः नकद रुपए में होतो है, जिन्स में अर्थात्‌ अ्रत्य पदार्थों" में 
नहीं होती । 


यद्यपि राजस्व के संबंध मे उस की व्यवस्था का विचार सब से 
पीछे आता है तथापि सुविधा की दृष्टि से हस उस का विचार सब 
से प्रथम अगले परिच्छेद में ही करंगे। 





दूसरा परिच्छेद 


रजरस्कव्यवस्था 


राज॑स-व्यवस्था-संबंधी सिद्धांतों को समझने के लिए किसी देश 
विशेष में उन सिद्धांतों के व्यवहार के उदाहरणों पर भी साथ साथ 
विचार करना उपयोगी होता है। भारतीय पाठकी के लिए भारतीय 
राजस्व-व्यवस्था जानना विशेष रुचिकर होगा, श्रतः इस परिच्छेद में 
इसी देश की राज्य-व्यवस्था को लष्य में रख कर विचार किया जात है। 


अआयव्यय-अनुमानपत्र--राज्य-ध्यवस्था-संबंधी एक मुख्य ज्ञातव्य 
विपय आयव्यय-अलुमानपत्र है । यह वह नक्शा होता है, जिस में 
आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय व्यौरेवार लिखी जाती है। 
इस के अतिरिक्त, इस में गतवर्ष की आय और व्यय के वास्तविक अंक 
दिए जाते हैं, भौर प्रचलित वर्ष की आय-व्यय के नो-दस महीने के 
वास्तविक, और शेष दो तोन महीनों के अनुमानित अंक दिए जाते हैं । 
यह इस लिए किया जाता है कि तुलना करने में सुविधा हो। सरकारी 
हिसाब के लिए किसी वर्ष की पहली अप्रल से अगले वर्ष कौ इकतीस 
मार्च तक एक साल समझा जाता है । 


आायव्यय-अनुमानपत्र के विषय--सन्‌ १६१६ ई० के शासल- 
सुधारों के बाद से प्रांतीय सरकारों के थ्राय-ध्यय के अंक केंद्रीय सरकार 
के बजट में नहीं रकखे जाते । प्रत्येक आँत अपने आयनब्यय का अ्रजुमान 
पत्र अलग-अलग बनाता है। इस प्रकार समस्त प्रिटिश भारत के लिए 
एक बजट न हो कर कई बजट होते हैं । 


विषय-प्रवेश १५ 


कंद्रीय सरकार के आयब्यय-भ्रनुमानपत्र में निम्ननिखित बात 
रहती हैं।-- 

१--सिविल विभागों का आयव्यय-अनुमान; तथा चीफ़ कमिश्नरों 
के प्रांतों का आयब्यय-अनुमान (ये प्रांत कंद्वीय सरकार द्वारा ही 
शासित होते हैं। ) 


२--उन विसागों के आ्रायव्यय का अनुमान, जो समस्त देश के 
लिए आवश्यक हैं, यथा, फ़ोज, रेल, डाक, तार । 


३--इंडया आफ़िस के आयब्यय का अनुमान । 
४--भारतवर्ष के हाई कमिश्नर संबंधी आयब्यय का अनुमान । 


आयव्यय-अनुमानपत्र किस प्रकार तेयार किया जाता है (-- 
प्राय; अगरत या सितंबर के महीने में प्रत्येक प्रांत में भिन्न-भिन्न विभागों 
के मुख्य अधिकारी भ्रगले वर्ष की श्राथ और व्यय का अनुमान प्रांतीय 
सरकार के पास भेज देते हैं । ख़चे को दो भागों में बॉद कर दिखाया 
जाता है 

१--जो खर्च साधारणतया सदैव होता रहता है, और सरकार द्वारा 
स्वीकृत हो चुका है, जेसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन । 

२--जो खर्च नया होता है, अर्थात्‌ उस वर्ष चिशेष करना होता 
है। भिन्न-भिन्न विभागों से प्राप्त हुए नकशों को एकत्रित कर के प्रांतीय 
सरकार के संबंधित सदस्य सरकार द्वारा स्वीकृत ख़र्च का एक नक्शा बना 
देते हैं । पश्चात्‌, भ्रथ-सदस्य इन सब नक़्शों की श्रच्छी तरह जाँच कर के 
इन सब का एक नक़श। बनाता है। नए खर्च की जो रक्तमें होती हैं, वे 
विचारार्थ भ्र्थ-समिति में पेश की जाती हैं, जिस में अर्थ-सदस्य के भ्रतिरिक्त 
व्यवस्थापक-संडल्ू के कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। जब यह समिति 
इन ज़र्चों' को स्रीकार कर लेती है तो इन के अंक झायव्यय अनुभान- 
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पत्र की संशोधित प्रति में सम्मिद्षित किए जाने के किए एक्रोंटेंट- 
जनरब् के पास भेजे जाते हैं । 


यही कार्य-पद्धति केंद्रीय सरकार के आयव्यय-अनुसानपतन्न की 
तैयारी में सी व्यवहृतत होती है। प्रांतीय सरकारों तथा केद्रीय सरकार 
का बजट-संबंधी यह कार्य तगभग दिसंबर के अंत में हो जाता है। 

अब बजट सरकार के सामने पेश होता है। अगर आय कम हो 
तो कर बढ़ाने के नए उपाय सोचे जाते हैं । इन उपायों को ब्रिल्कुल 
गुप्त रक्‍्खा जाता है। विचार होने के बाद बजट की नई संशोधित प्रदि 
लगभग फ़रवरी के आरंभ में तेयार हो जाती है। तद॒नंर बजट 
व्यवस्थापक-संडल में पेश होता है । इस सें नए और पुराने सब कर 
रहते हैं। अर्थ-सद्स्य सापण दे कर तमाम चजट को समझाता है, और 
श्रावश्यकतानुसार नए करों को लगाने तथा पुराने करों को हटाने का 
श्रोचित्य भो बतल्ाता है । 


केंद्रीय बजद, केंद्रीय व्यवस्थापक-संडक में, तथा प्रांतीय बजट 
संबंधित प्रांत के व्यवस्थापक-मंडल से फ़रवरी के अंतिम या सा्च के 
प्रथम सप्ताह में उपस्थित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार का रेलवे बजट 
लगभग २० फरवरी को पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट की सहों सें 

| ज शत 
गवनर-जनरल की सिफारिश दिदा रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा 
सकता । 


भारतीय व्यवस्थापक-मंडल्ल--मारतीय राजस्-संबंधी सुधारों 
के विवेचन में यह भी जाव लेना आवश्यक है कि भारतीय और प्रांतीय 
व्यवस्थापक-मड्ज्षों का संगठन किस प्रकार है। इस विषय का सबविस्तर 
चर्णन लेखक की भारतीय शासच'-तामक पुस्तक में किया गया है 
संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गवनेर-जनरल के अतिरिक्त, भारतीय 
व्यवस्थापक-मंडल में दो भाग हैं-- 


ग़जस-व्यवस्था ९७ 


१--राज्य-परिपद्‌, भ्र्थात्‌ कोंसिल आव स्टेट | 
२--भारतीय व्यवस्थापक-सभा, श्र्थाव्‌ लेजिस्लेटिव ऐसवली । 


राज्य-परिपद्‌ सें ६० सदस्य होते हैं, जिन मे ३३ निर्वाचित भ्रोर 
२७ नामज़द होते हैं। व्यवस्थापक-सभा में सदस्यों की सख्या १४० 
निश्चित की गई है, जिन में ४० नामज़द होने उाहिए. | इस ससय इस 
सभा में १५३ निर्वाचित ओर ४१ नामसज़्दु, कुछ १४४ सदस्य हे | सिवाय 
कुद् ज़ास दालतों के, कोई क्लानून अब पास हुआ नहीं समझा जाता, जब 
तक दोनों सभाएं उसे घुल्ल-रूप में अथवा कुछ संशोधरनों सहित स्वीकार 
नकरल। 

सन्‌ ११३४ हू ० के विधान के अनुसार, संघ का निर्माण हो ज्ञाने 
पर भारतवर्ष के केंद्रीय क़ानून घनानेवाल्ी संस्था का नाम संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल (फ़ौडरत लेजिस्लेचर) होगा । उस में दी सभाएँ होंगी-- 
राज्य-परिषद्‌ और संघीय व्यवस्थापक-सभा (फ़ीडरल एसवली)। राज्य 
परिषद्‌ में २६० सदस्य होंगे।--१४६ मिटिश भारत के, और १०४ देशी 
राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी । इस के एक तिहाई सदस्य प्रति 
तीसरे वर्ष चुने जाया करंगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों मे से १४० 
जनता द्वारा निर्वाचित, और ६ नामज़द होंगे। संघीय ध्यवस्थापक-सभा 
मे ३७९ सदस्य होंगे--२४० ब्रिटिश भारत के, और १२९ देशी राज्यों 
के | ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा--वह 
आंतों की व्यवस्थापक-सप्नाओं ( एसबलियों ) के सदस्यों हारा प्रति पॉचवे 
चर होगा। दोनों सप्ाओं अथोत्‌ राज्य-परिषद और संधीय व्यवस्थापक- 
सभा में देशी राज्यों की भ्रोर से लिए जानेवाले सदस्य जनता से निवां- 
चित न हो कर नरेशों द्वारा नियुक्त हुआ करंगे | 


भांतीय व्यवस्थापक-मंडल्ञ--सत््‌ १६३५ है० के विधान के 
अचुसार अब ॥॥ प्रांतों से व्यवस्थापक-सभाएँ हैं। इन से यद्यपि नाम- 
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ज़द सदस्य नहीं होते, तथापि सांप्रदायिकता के आधार पर चुने हु! 
सदस्य पर्याप्त सख्या में रहते हैं। भिन्न-भिन्न प्रांतों की व्यवस्थापक 
सभाओं में कुत्न सदस्यों की संख्या इस प्रकार है ।-- 

मद्रास २११; बंबई १७१; बंगाल २१०; संयुक्तप्रांत २ सर 
पंजाब १७९; बिहार १४२; मध्यप्रांत बरार ११२; आसास ५ ० 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ४१०; उड़ीसा ६०; सिंध ६० । 

भारतवर्ष में सयुक्त-नि्वांचन प्रथा न हो कर प्ृथकू-निर्वाचन-पद् 
प्रचत्षित है। उस के अनुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वाचक-संघ हैं-- 


साधारण; सिख; सुसलिस, एरलो इंडियन; यूरोपियन; भारः् 
ईसाई; व्यापार, उद्योग, ओर खनिज; ज़मीदार; विश्वविद्यालय, श्र 
स्तियों (साधारण); खत्रियाँ (सिख); खियाँ (मुसलमान); खियोँ (एरू 
इंडियन); स्रियाँ (भारतीय ईसाई) । 


पहले सब गवनरों के प्रांतों में एक-एक ही व्यवस्थापक-सभा र्थ 
अब सन्‌ १६३१५ ई० के विधान के अनुसार ६ प्रांतों में दूसरी स 
अर्थात्‌ व्यवस्थापक-परिषंदे हैं| इन के कुल, अधिक से अधिक, सदेर 
की संख्या ह_स प्रकार है-- 

मद्रास ४६; बंबई ३०; बंगाल ६१; संयुक्तम्ात ६०; बिहार ३ 
आस।भ २९१ 

ये परिषद्‌ स्थायी संस्थाएँ हैं, प्रथम संगठन के बाद किसी भी सा 
इन के नए सदस्यों की संख्या एक-तिहाई से अधिक नहों होती | प्रह॑ 
परिपद्‌ में कुछ सदस्य गवबर द्वारा नामज़द होते हैं। बंगाल ७ 
बिहार की व्यवस्थापक-परिपर्दों में क्रशः २७ ओर १२ सदस्य ६ 
प्रांतों की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा--अग्रत्यक्ष-रीति से चुने हुए होते है 


भारतीय व्यवस्थापक-सभा में व्यय की स्त्रीकृतिं--बजट नियरू 
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'झुसार पेश किए जाने के दिन, उस की प्रति व्यवस्था-मंडल के प्रत्येक 

' सदस्य की मेज़ पर रख दी जाती है। सदस्य भिन्न-भिन्न ख़र्चो' का विचार 
करते हैं । यदि उन्‍हें किसी मद के ज़र्च॑ में कुछ कमी की सूचना देनी 

: हो तो वे उस सूचना को सेक्रेटटी के पास भेज देते हैं। बजट काफ़ी 
यढा होता है, वह सभा में पठा नहीं जाता | उसे उपस्थित करते समय 
श्र्थ-मंत्नी उस के सबंध में भापण करता है। वह नई रक्षमों को सम- 
माता है। दो-तीन दिन के बाद बजट पर साधारण बहस शुरू होती है । 

इन दिलों में सद॒स्‍्थ बजट के समष्टि-रूप पर अपनो सम्ति दे देते हैं । 
अंत में अर्थसदस्य आलोचनाओं का जवाब दे कर बहस समाप्त करता है । 
इस से उसे व्यवस्थापक-संडल का रुखु मालूम हो जाता है। अच बजट 
पर मत देने की बात आती है| कई विषय ऐसे होते हैं, जिन पर मत 
लिए जाने का नियम नहीं है। शेष विषयों पर प्राय एक सप्ताह तक मत 
लिए जाते हैं। 


निन्नलिखित विभागों में रुपयां लगाने के विषय में कोंसिल- 
युक्त गवनेर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा के घोद (मत ) 
के लिए नहीं रकखे जाते, न कोई सभा उन पर वाद-विवाद कर सकती 
है, जब तक गवनर-जनरत्न इस के लिए आज्ञा न दे दे।-- 


१--ऋण का सूद । 
२३--ऐसा ख़र्च, जिस की रक़म कानून से निर्धारित हो। 


, है--उन लोगों की पेंशन था तनज़्वाहे, जो सम्नाट या भारत- 


मंत्री द्वारा, या सम्नाट्‌ की स्वीकृत से नियुक्त किए गए हों । 
चीफू कमिश्नरों या जुडिशक्ष कमिश्नरों का वेतन । 


४--वह रक़म जो सन्नाट्‌ को देशों राज्यों संबंधी कार्य के खुचे 
के उपलक्ष्य में दी जाती हो । 
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£--किसी प्रांत के प्थक किए हुए (एक्सक्लयूडेड) चोन्नों की 
शासन-संबंधी सहायता । 
६--ऐसी रक़म जो गवर्मर-जनरल उन कार्यों में खर्च करे, जिन्हे 
उस को अपनी मज़ी से करना आवश्यक हो | 
७--वह खर्च जिसे कोसिल-युक्त गवनर-जनरल ने (के) धार्मिक 
(ख ) राजनेतिक या ( ग॒ ) रचा (सेना-संबंधी) ठहराया हो । 
इन भहों को छोड कर व्यय के अन्य विषयों के खर्च के लिए कोसिल- 
युक्त गवर्नेर-जनरल के श्रन्य प्रस्ताव संबंधित सरकारी सदस्य हारा भार- 
तीय व्यवस्थापक-सभ्ना के मत के वास्ते, भोग के स्वरूप में, रबखे जाते 
हैं। उस के सदस्यों को भ्रधिकार है कि वह किसी माँग को घटाने का 
प्रस्ताव कर । कोई सदस्य किसी मह के खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं 
कर सकता, क्योंकि खर्चे करने वाले अधिकारी ही इस बात का अच्छी 
तरह निर्णय कर सकते हैं कि किसी मद में अधिक से अधिक कितना 
खर्च किया जाना उचित है।जब किसी मद में केवल एक रुपया कम 
करने का प्रस्ताव किया जाता है तो इसे सांकेतिक कमी (टोकेन कट ) 
कहते हैं। इस का अभिप्रायः उस विभाग की कार्य-प्रणात्ी के संबंध मे 
निंदात्मक प्रस्ताव करना होता है, श्रथवा यह भी हो सकता है कि उस 
मद में खर्च बहुत कम है । 
बजट अधिवेशन में पहले किसी विभाग की आ्राल्ोचनां या निंदा 
करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुईं सांकेतिक कदोतियों पर विचार होता 
है। पश्चात्‌ अन्य कटोतियों का विचार हो कर एक-एक मद्द के खुच की 
मांग की जाती है। बजट की बहस के लिए. निश्चित किए हुए सप्ताह के 
अंतिम दिन के पॉच बजे, कटोतियों की सम्राप्ति ( गिलोटिन ) हो जाती 


१ पूर्वक छोत्रों के संबंध में भागे, प्रांतीय मद्दों के मस॑ग में लिखा गया है । 
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है। इस के वाद किसी कटोती पर बहस नहीं होती । सदस्य के आमह पर 
कटौती की रकम पर मत लिए जाते हैं, ओर यदि वह स्वीकार हो जाय 
तो उस मद की रक़म को उस में आवश्यक कमी कर के मंज़र किया जाता 
है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही निपदा लेने का नियम है । 
इस लिए महों का क्रम निश्चय करने में इस बात का ध्यान रकखा जाता 
है कि ख़ास-ख़ास विषयों का विचार ध्रार॑भ में ही हो सके ! 


बजट राज्य-परिषद्‌ में ही ऐश होता है, पर उसे घटाने या किसी 
माँग को अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल्न भारतीय व्यवस्थापक- 
सभा को है। राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव आदि से, सरकार की 
आर्थिक नीति था साधनों की आलोचना कर सकती है । 


प्रांतीय ज्यवस्थापक-मंडलों में व्यय की स्वीकृति--प्रांतीय 
बजर<-संबंधी कार्य-पद्धति उसी प्रकार की है, जेसे केंद्रीय बजट की । उस 
की मत दी जानेवाली और मत न दी जानेवाली महों में, कंद्रीय 
बजट की उपर्युक्त महों से अंतर रहता है। प्रांतीय बजट का अश्न केवल 
गवनरों के ग्रांतों में ही रहता है ( अन्य श्र्थाव्‌ चीफ कमिश्नरों के 
प्रांतों संबंधी खूच॑ तथा आय का कंद्रीय बजट मे समावेश हो जाता 
है। ) किसी प्रांत का बजट वहाँ की प्रांतीय व्यावस्थापक-सभा में ( श्रोर 
जिस आंत में व्यावस्थापक-परिषद्‌ हो, उस प्रांत में व्यवस्थापक-परिषद्‌ 
में भी ) उपस्थित किया जाता है। बजट में दो प्रकार की महों की रक़से 
पृथक्‌-एथक दिखाई जाती हैं--- 


(१) जिन पर प्रांतीय व्यवस्थापक-सभा का संत लिया जाता है और 
(२) जिन पर मत नही लिया जाता। 


व्यय की निम्नन्विखित महों पर आंतीय व्यावस्थापक-सभा को सत 
देने का अधिकार नहीं है।-- 
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(के ) गवर्नर का वेतन ओर भत्ता, तथा उस के कार्यालय-संबंधी 
निर्धारित व्यय । 


( ख ) प्रांतीय ऋण-संवंधी व्यय, सूद श्रादि। 

(ये) मंत्रियों और ऐडवोकेट-जनरल का वेतन और भत्ता। 

( थ ) हाई कोर्ट के जजों का वेतन भ्रोर भत्ता । 

(थे) पृथक छोन्नों के शासन-संबंधी ध्यय । 

( छु ) अ्रदालती निर्णयों के अनुसार होने वाला व्यय । 

( जे ) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रांतीय व्यव- 
स्थापक मंडल के क्वानून के अनुसार किया जाता आवश्यक 
हो। [ इस के अंतर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन और 
भत्ते भी सम्मिलित हैं, जो भारत-मंन्री द्वारा नियुक्त होते 
हैं, ज़ेसे इंडियन सिविल सर्विस, या इंडियन पुलिस सर्विस 
आदि के कमचारी ।] 


कोई प्रलावित व्यय उक्त भहों में से छिसी में आता है था नहीं, 
इस का निर्णय गवर्नर अपनी मर्जी से करता है। (क) को छोड कर शेष 
महों पर व्यवस्थापक-मंडल में वादाजुवाद हो सकता है। उपयुक्त (क) 
से (ज) तक की महों को छोड़ कर श्रन्य मद्दों के ख़चे के प्रस्ताव व्यव- 
स्थापक-समा के सदस्यों के मत के लिए माँग के रूप में रक्‍्खे जाते हैं! 
इस पर उसी प्रकार की कार्यवाही होती है जेसी कद्रीय बजट के 
संबंध में पहले बता आए हैं | 

आय-संवंवी प्रस्तावों पर विचार--कर-संबंधी बात प्रस्तावों 
के रूप में तंयार की जाती हैं। इसे कर-संबंधी प्रस्तावपत्र (फाइनेंस 
ब्रिल) कहते हैं। निम्नलिखित प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव क्र में 
गवर्नर-जनरल भ्रोर प्रांतों में गवर्नर की सिफारिश के बिना नहीं किया 
जाता और बह व्यवस्थापक-परिपद्‌ में नहीं रकखा जाता-- 


समरव-व्यवस्था २३ 


(क) जिस सें कर लगाने या बढ़ाने की व्यवस्था हो । 
(ख) जिस में सरकार द्वारा रुपया उधार लेने की व्यवस्था हो । 


केंद्रीय कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित 
कार्यवाही की जाती है। पहले इसे उपस्थित करने के लिए भारतीय 
व्यवस्थापक सभा की अनुमति ली जाती है। यदि भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा इसे इस पहली मंजिल में ही रद कर दे तो गवनेर-जनरल यह 
तसदीक़ करता है कि देश को शांति ओर सुव्यवस्था के ज्षिए इस का 
उपस्थित किया जाया आवश्यक है। पहले कहा जा चुका है कि राज्य- 
परिषद्‌ को ज़्च-संबंधी मॉ्गों पर मत देने का अधिकार नही; परंतु उसे 
कर-संबंधी प्रस्ताव पर मत देने का अ्रध्रिकार प्राप्त है। ज़ब सारतोय 
च्यवस्थापक-सभा इस अस्ताव को पहली मंज्ञिल मे ही रद्द कर देती है 
तो राज्य-परिषद्‌ से इसे उपस्थित किए जाने की अज्ञमति मॉगी जाती हे; 
वह तो दे ही देती है । 


कर-संबंधी प्रस्ताव-पन्न को उपस्थित किए ज्ञाने कौ अनुमति मिल 
जाने के बाद वह भारतीय व्यवस्थापक-सभा में पेश होता है ओर उस की 
एक-एक धारा या अंश पर बहस होती है ओर उसे प्रथक-पएथक स्वीकार 
किया जाता है । कोई सदस्य वृद्धि का प्रस्ताव नही कर सकता; हाँ, वह 
उसे घटाने का प्रस्ताव कर सकता है । जब उक्त प्रस्ताव के विविध अंशों 
पर विचार तथा संशोधन आदि हो चुकता है तो इकट्ट पूर्ण प्रस्ताव को 
स्वीकार किया जाता है। सारतीय व्यव॑स्थापक-सभा में स्वीकार किए 
जाने के बाद संशोधित कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को राज्य-परिषद्‌ में 
भेजा जाता है, वहाँ उस पर उसी प्रकार की कार्यवाही होदी है जेसी 
भारतीय च्यवस्थापक सभा में | संशोधित प्रस्ताव-पन्न पर मत लिए जा कर 
उसे स्वीकार किया जाता है। फिर यह गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के 
लिए भेजा जाता है। उस को स्वीकृति मिल्ल जाने पर वह क़ानून बन 


रे राजस्व 
जाता है और उस के अचुसार कर वसूल किए जाते हैं| 

तत्मश्चात्‌ यदि वर्ष के अंतर्गत सरकार को यह ज्ञात हो कि उक्त 
करों से उस का ज़र्च नहीं चल सकता तो वह कर-संबंधी पूरक प्रस्ताव 
सितबंर या अक्तूबर में उपस्थित कर सकती है। 

किसी प्रांत के कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र के विषय सें उस प्रांत के 
गवर्नर को वैसा ही अधिकार है जेसा केंद्र में गवर्नर-जनरल को । 


गवर्नर-जनरल ओर गवबमरों के अधिकार--भारतवर्ष में 
केंद्रीय बजठ के संबंध में गवर्नर-जनरल को तथा प्रांतीय बजवों के 
संबंध में गवर्नरों को बहुत अधिकार प्राप्त हैं| प्रथम तो उच्च की सिक़ा- 
रिश के बिना, क्रमशः केंद्र में, तथा प्रांतों में किसी कास के लिए रुपए 
की माँग का प्रस्ताव ही नहीं किया जा सकता। पुन यदि भारतीय 
व्यवस्थापक सभा किसी की माँग रद्ीकार ने करे या घटा क्र स्वीकार करे 
ओर इस से गवर्नर-जनरल की सम्मति में उस के उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में बाधा उपस्थित हो या उक्त ख़र्च देश की शांति और सुच्यवस्था 
के लिए आवश्यक हो तो वह अपने विशेषाधिकार से रद्द की हुईं या 
घटाई हुई मॉग की पूत्ति कर सकता है। इसी प्रकार का अधिकार प्रांतों 
में गवर्नरों को है। यह तो व्यय-संबधी बात हुईं। आय के विषय में 
भी ऐसो ही व्यवस्था है। भारतीय व्यवस्थापक-समभा या प्रांतीय व्यवस्था- 
पक सभा में कर लगाने या बढ़ाने का कोई अस्ताव या संशोधन क्रमश! 
गवर्मर-जनरल भोर गवर्नर की सिफ़ारिश बिना उपस्थित नहीं किया जा 
सकता । ओर उक्त सभाओं में कर-संबंधी कोई मस्ताव अस्रीकृत होने पर 
भी उक्त अधिकारी आवश्यक समसे तो उसे अपने विशेषाधिकार से 
स्वीकार कर सकते हैं । 

व्यय तथा आय के संबंध में, गवनर-जनरल श्रोर गवर्नरों के 
इन अधिकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक-संडल तथा 


राजस-व्यवस्था २५ 


प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों का विशेष महत्व नहीं रहता । 


आयव्यय-संबंधी कार्य यथा-समय समाप्त करते के संबंध में 
भारतीय व्यवस्थापक-सभा के नियम गवनर-जनरल, इस सभा के सभा- 
पति के परामश से, और राज्य-परिषद्‌ के नियम उस सभा के सभापति 
के परामर्श से, बनाता है । इसो प्रकार प्रांतीय व्यवस्थापक-सभा ओर 
व्यवस्थापक-परिषद्‌ के नियम गवर्नर बनाता है। 


आय के साधनों का केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में 
विभाजन नवीन विधान से पहले--मांटफ़ोड सुधारों (१६१६ ई०) 
से पूष॑ सरकारी आय के कुछ साधन केंद्रीय, और कुछ प्रांतीय थे, तथा 
कुछ सांधन केंद्रीय भौर प्रांतीय दोनों सरकारों में विभक्त थे। मांटफ़ोर्ड 
सुधारों से निश्चय हुआ कि भारत सरकार के संबंध से प्रांतीय सरकारों 
को, प्रबंध करने में जो व्यय करना पडता है, उस का एक पक्का अंदाज़ किया 
जाय | फिर, जिन महों की आमदनी से यह ख़्े चल जाय, वे भारत 
सरकार के अधीन कर दी जॉय | बाक़ी जितनी अआमदनी बचे, वह प्रांतीय 
सरकारों के हाथ में रहे, ओर प्रांतीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िस्मेदारी 
भी उन्हीं पर रहे । निदाव, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों की आय 
एवं व्यय की सह बिल्कुल प्रथक हों | इस के फत्न-स्तररुप ज़मीन की 
आमदनी, आबपाशी क्री आमदनी, आबकारी, और भ्रदालती स्टांप की 
आमदनी प्रांतीय की गई। स्थांप से होनेवाली साधारण (व्यापारिक आदि) 
आमदनी तथां इनकम-टेक्स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय 
रक्‍्खी गई। ऐसी कोई मदद न रही, जिस में भारत सरकार भौर किसी 
प्रांतीय सरकार, दोनों का भाग हो । 


आय के सब साधन प्रथक्‌-एथक हो जाने पर भारत सरकार के आय- 
व्यय के अनुमान में आमदनी की कसी होना स्वाभाविक था। हस की 
पूत्ति के लिए यह तजवीज़ञ की गई कि प्रांतीय सरकारें भारत सरकार को 


श्द राजस्व 


सित्न-मिन्न महों का भाग देने के बदले अपनी बढ़ती हुईं कुल्न भय में से 
एक निर्धारित हिस्सा द्‌ । इस हिस्से की रक्में मेस्टन-कमेटी द्वारा निश्चय 
की गई । सन्‌ १६२७ ई० से प्रांतीय सरकारों »से केंद्रीय सरकार को 
उपयुक्त आय प्राप्त होना बंद हो गया, परंतु फिर भी विभाजन ठोक 
नहीं रहा; कारण कि प्रांतीय सरकारों को आवश्यकताएँ बहुत थीं श्रोर 
उन की वर्तमान साधनों से होनेवाली आय थी प्रायः परिमित ही । उन्हें 
अनेक राष्ट्रोपयोगी कार्यो' के लिए धवामाव रद्द है। इसके विपरीत केंद्रीय 
सरकार की आवश्यकताएँ सोमित थीं, परंतु उस की आय के साधन थे 
वृद्धि-मूलक | 

नवीन विधान के अनुसार--सन्‌ १६३९ ६० के विधान से यह 
व्यवस्था को गई है कि केंद्रीय सरकार की आय के साधन निम्न-ल्रिखित 
रहें :--आयात-निर्यांत-कर, अ्रफीम, पेट्रोलियम, तंबाकू और अन्य 
देशी भा पर कर, नमक, आय-कर, डाक, तार, बेतार का तार, ध्वन्नि- 
विस्तार, (वाडक्रास्टिंग), कारपोरेशन-कर | इन करों को केंद्रीय सरकार 
लगाएगी, तथा वसूल करेगी । 


आंतीय सरकारों की आय के वे साधन जिन्हें वे स्र्य॑ वसूल 
करती हैं, निम्न-लिखित हैं :--भूमि-कर, भालगुज़ारी, कृषि-भूमि पर 
उत्तराधिकार-कर, विज्ञासिता (जुश्ना, सह्ठा आदि )-कर, श्राबकारी, 
श्रदालतों की फ़ीस, जंगल, आबपाशी, नदियों या नहरों के रास्ते जाने- 
वाल्वे यात्रियों तथा सामान पर कर | इन के अतिरिक्त प्रांतीय आय के 
निम्न-लिखित साधन ओर भी हैं ;--कृषि-भूमि को छोड कर, अन्य 
सपत्ति पर उत्तराधिकार-कर, ग़र-अदालती स्टांप, रेल या चायुयान 
से जानेवाले यात्रियों तथा सामान पर टरमिनल टेक्‍्स और रेल 
के किराये-भाड़े पर कर। इन करों की भ्राय को ( चीफ़ कमिश्नरों 
वाले प्रांतों से मित्ननेवाले भाग को छोड़ कर शेप ) विविध मांतों 


राजख-व्यवत्था दि 


मे विसक करने का कार्य केंद्रीय सरकार का है। केंद्रीय सरकार को 
आवश्यकता हो तो वह इन महों पर श्रतिरिक्त कर लगा कर इन करों से 
होनेवाल्ली श्राय स्वय॑ श्रपने लिए ले सकती है। 

सर आटो निमेयर की रिपोर्ट के श्राधार पर निश्चय किया गया कि 
लूट के निर्यात-कर का ६२३ प्रतिशत भाग उन प्रांतों को दिया जाय, 
जहां घूट' पेदा होती है। आय-कर का <० प्रतिशत भाग प्रांतों में नीचे 
लिखे प्रतिशत के अनुसार £ वर्ष बाद उस समय से विभाजित किया 
ज्ञाय, जब रेल से क्वाफ़ी श्रामदनी होने लगे-- 

बंबई १०; बंगाल १०; मद्रास ७६; संयुक्त प्रांत ७३; बिहार ९; 
पञाब ४; मध्य प्रांत २६, आ्रासाम $; उडीसा १; सिंध 3; पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रांत ई फ्री सदी । 

बंगाल, विहार, आसाम. उड़ीसा, और पश्चिमोत्तर प्रांत को भारत 
सरकार का जो क्र ३१ मार्च सन्‌ १६३६ तक देना था, वह मंसूख़ कर 
दिया गया, ओर इसी प्रकार मध्य प्रांत का ३३ मार्च सन्‌ १६३६ तक्र 
का बजट-चति-पूत्ति का क्रजे तथा सुधार के पहिले का २ करोड रुपयों का 
क्रम मंसू़ कर दिया गया । 

केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को १ भ्रप्नेल सन्‌ १६३७ से नीचे 
लिखे अनुसार भ्रार्थिक सहायता देगी--- 

संयुक्त प्रां5-- २४ लाख रुपए प्रति वर्ष, पांच वर्ष के लिए । 

आसाम--३० लाख प्रति वर्ष । 

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत--१ करोड़ प्रति वर्ष; पांच वर्ष के बाद इस 

पर पुनर्विचार होगा । 
उड़ीसा--प्रथम वर्ष ४७, लाख उस के बाद चार वर्ष तक ४३ लाख 
प्रति वर्ष भ्रोर उस के बाद्‌ ४० लाख प्रति वर्ष । 
सिंघ-पअ्थम वर्ष ॥ करोइ १० लाख, पश्चात्‌ $ करोड़ 4 ज्ञाख़ 
प्रति वर्ष, दस वर्ष तक । 


१२८ राजस्त 


उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार प्रांतों की अ्रवस्था सुधरने की आशा 
नहीं है। पहले की भॉँति उच की आय के साधन परिमित हैं, और उन की 
शिक्षा, स्वास्थ्य, चिह़चित्सा, बढ़ी सड़क बनाने, तथा कृषि ओर उद्योग- 
धंधों की उन्नति करने आदि की आवश्यकताएँ बहुत है। जब तक कि 
शासन-व्यय बढ़ा हुआ है ( सवीन विधान से यह और भी बढ़ेगा ), 
प्रांतीय सरकारों को उपयुक्त जन-हितकारी कार्यों के लिए यथेष्ट रुपयों का 
अभाव ही रहेगा । यदि उन्हें आय-कर की पूरी रक़म मित्र जाती तो वे 
कुछ स्वावलंबी हो सकती थीं; परंतु विधान के अनुसार उन्हें केवल आधा 
मिलेगा ओर वह भी पॉच वर्ष बाद, तथा रेल से क़ाफ़ी आमदनी होने 
पर, जो कि संदिग्ध ही है। वर्तमान अवस्था में यदि प्रांतीय सरकार 
जन-हितकारी कार्य कुछ विशेष-रुप से करना चाहंगी तो मंत्रियों को 
जनता पर कर-भार ओर भी बढ़ाना पड़ेगा । 


राजरव-विभाग--भारतीय राजस्व-विभाग का अध्यक्त भारत सरकार 
का राजस्व-सदस्य होता है। यह विभाग भारत-सरकार का बजद बनाता 
ओर प्रांतीय सरकारों के आय-व्यय का निरीक्षण करता है। यही सरकारी 
अफसरों का वेतन, उन की छुट्टी, पशन, भत्ता और पुरष्कार आदि विषयों 
से संबंध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार करता है, तथा भुद्रा ओर टकसाल 
का प्रबंध करता है। इस की एक शाखा सैनिक ज्यय की व्यवस्था करती 


है। 


राजस-विभाग में अर्थ-सदस्यथ ( फाइनेंस मेंबर ) के अतिरिक्त 
निम्न-लिखित पदाधिकारी होते हैं.--सेक्रेटरी, डिप्टी-सेक्रेरी, अडर- 
सेक्रेटरी, एसिस्टेंट सेकटरी रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेट और बहुत से छुके। 

साधारण विषय का कार्य उस का सुपरिंटेंडंट अपनी ज़िस्मेवारी 
पर कर सकता है। ख़ास विपयों के कागज वह सेक्रेटरी की सिफ्कारिश से, 
श्र्थ-सदस्य की अनुमति के लिए रखता है। सेक्रेटरी इस बात का ध्यान 
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रखता है कि कार्य-संचाजन के नियर्मों का थथावत्‌ ध्यान रक्खा गया है 
या नहीं | वह मारत सरकार का सेक्रेटरी होता है, ओर गवनर-जनरल 
से मिलता रहता है। जिन कांगज्ञों के संबंध में भ्र्थ-सदस्य ओर सेक्रेटरी 
में मतभेद होता है वे ही गवर्नर-जनरल के सामने रक्ले जाते हैं । 


इसी प्रकार प्रांतीय अर्थ-विक्ञाग का संगठन और कार्य होता है | 


कुल तथा चिशुद्ध आयव्यय--बज<-संबंधी एक विचारणीय 
प्रश्न यह है कि उस में कुल आयध्यय की रकमें दिखाई जोय था 
विशुद्ध आयव्यय की। पद्धति के भेदु से विविध रक्र्मों के अंकों तथा 
उन के योग में बहुत अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश भारत 
में केंद्रीय तथा भांतीय सरकारें प्रति वषे लगभग तीन सो करोड़ रुपया 
विविध करों से वदूले करे के विभिन्‍न कार्यों में ख़व करती हैं, परंतु 
साधारणतया यही समझा जाता है कवि वापिंक सरकारी आय तथा 
व्यय क्गभग दो-दो सौ करोड रुपए हैं; सरकारी हिसाव में आय तथा 
व्यय के अंतर्गत रक़मों का योग यही दिखाया जाता है। बात यह है 
कि रेल, डाक, तार, नहर भ्रादि से जो कुल भ्राय होती है, उस में से 
इन कायों के प्रबंध ओर संचाज्नन शआदि में म्लर्च होनेवाला रुपया 
निकात्ष कर विशुद्ध आम्र ही हिसाव में दिखाई जाती है। इसी प्रकार 
इन मर्दों के व्यय में, विविध कर्मचारियों के वेतन आदि का ख़र्च न दिखा 
कर केवल इन कार्यों में क्रगी हुईं एजी का सूद ही दिखाया जाता है। 
इस के अतिरिक्त, उपयुक्त विविध कार्यों में जो मूल्धन लगता है घह भी 
ज़र्च की रक्षमों में सम्मिलित नहीं किया जाता, अलग दिखाया जाता 
है। हिसाब की इस पद्धति से सरकारी वार्षिक आयब्यय दो-दो अरब 
रुपए के क़रीब ही रह जाता है। बजट मे पूरी रक़में दिखाने से व्यवस्था- 
पक-सभा के सदस्यों के सामने संपूर्ण बाते आ जाती हैं; पर॑तु रेल आदि 
व्यवसायिक कार्यों के आयच्यय का पूरा व्यौरा देने से बजट बहुत बढ़ा 
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हो जाता है और उस का विचार होने में कठिनाई होती है। अतः सुविधा 
की दृष्टि से इन ( व्यवसायिक ) कायों को विशुद्ध आ्रायव्यय तथा अ्रन्य 
कार्यो की संपूर्ण आयव्यय दिखाना उत्तम है। वजट की प्रत्येक मह 
स्पष्ट ओर सुत्रोध होनी चाहिए, श्रोर विविध भहों का वर्गीकरण भी ऐसा 
होना चाहिए कि सदस्य उन पर सुगमता-पूवेक अपना मत दे सके । 


अन्य विचारणीय बातें--साधारणतया किसी विशेष ज्यय के 
लिए कुछ विशेष आय पहले से ही निर्धारित कर रखना दीक नहीं हैं । 
जहाँ तक संभव हो समस्त व्यय का समरत्र आय से ही मिलान करता 
चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार के अधिकार में कुछ रकम रिज्ञव- 
फंड के रूप में छोड़ दी जाती है, जिसे वह आवश्यकता पढ़ने पर ख़र्च 
कर सके । इस रक़म का हिसाव अगले साल के बजट में दिखाया जाता 
है । ऐसी प्रथा आपत्ति-जनक नहीं है | रक़म कम ही रक्खी जाती है, भोर 
आकरिमक कार्य के लिए रखने कौ श्रावश्यकता भी होतो है । 

व्यय का पूरक नक्शा-वंदि किसी अकत्पित घटना के कारण 
सरकार को व्यय के लिए निर्धारित रक़म से अधिक की आवश्यकता हो 
तो गवनर-जनरल भारतीय व्यवस्थापक-मंडल के सामने उस अधिक ख़र्च 
को सूचित करनेवाला परक नक़्शा उपस्थित कराता है। उस के सबंध 
में विविध नियम उसी प्रकार लागू होते हैं, जेसे वार्षिक आयव्यय- 
अनुमानपतन्न के संबंध में होते हैं । 

इस व्यवस्था के परिणाम पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसे 
बजट से श्रार्थिक प्रवंध-संबंधी विपयों में बढ़ा उत्नर-फेर होता है, और 
इस से जनता की हानि-होती है। इस लिए यह युद्ध आदि अक्ररिपत 
धटनाश्रों के समय ही उचित है। भ्रन्यथा यह संभव है कि शासक, 
च्यय का ग़लत अनुमाव करने लगें, अथवा ठीक अनुमान कर के भी 
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उसे प्रतिनिधियों से छिपाने के लिए पहले बजट में कम रक़म दिखाएँ 
और शेप के लिए पीछे पूरक बजट बनाएँ । यह अनुचित है। 


पूरक बजट की भांति असाधारण बजट की प्रथा भी विचारणीय है । 
कभी-कभी जिस व्यय को आमदनी से चुकाना चाहिए, उसे वेसा न कर, 
जनता से विशेष धन वसूल कर के चुकाने का प्रयत्र किया जाता है, ओर 
उस का हिसाब साधारण बजट से अलग रक्खा जाता है। जब तक कि 
विशेष कारण न हो, ऐसा करना ठीक नहीं है । 


खचे करने का ढग--सरकार के विविध विभाग हैं, प्रत्येक विभाग 
में कई प्रकार के ख़्च होते हैं, यथा कर्मचारियों का वेतन, आफ़िस-व्यय, 
पुरस्कार, भत्ता अदि। किसी कार्य में निर्धारित से अधिक ख़र्च न किया 
जाय, इस का ध्यान रक्खा जाता है। जिस कार्य के लिए जितना रुपया 
दिया जाता है, उस का ठीक-दीक हिसाब रक्‍्खा जाता है श्रोर उस की रसोद 
रखने की भी व्यवस्था की जाती है, जिस से कोई आदमी हिसाब में गढ़- 
बड न कर सके। अधिकतर ख़र्च करने का काम 'इंपीरियत्न बेंकः द्वारा 
होता है । 

आय वसूत्ष करने को पद्धति--त्रिटिश भारत यद्यपि शासन की 
इष्टि से ज़िलों में विभक्त है, वास्तव में ये विभाग आय की दृष्टि से किए 
गए हैं। ज़िले के मुख्य अधिकारी को बहुत से स्थानों में 'कल्ेक्टरः कहा 
जाता है, कलेक्टर का अर्थ है, वसूल करने वाला । ज़िला-मेजिस्ट्रेट अपने 
ज़िले की मालगुज्ञारी वसूत्र करने का उत्तरदायी होने से 'कलेक्टरः कह 
लाता है। उस के अधीन कई तहसीलदार होते हैं जो एक-एक तहसील 
के किसानों से, नंबरदारों और पटवारियों की सहायता से मालगुज़ारी 
ओर आबपाशी की रक़में वसूत् करते हैं। एक तहसील के गाँवों की सब 
आमदनी तहसील में जमा होती है, वहाँ से वह ज़िले के ख़ज़ाने में भेजो 
जाती है। जिले के ख़ज़ाने में मालगुज़ारी और आबपाशी की आ्राय के 
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अतिरिक्त, अन्य सिन्न-मिन्न सरकारी भह्ों की आय का भी हिसाब रहता 
है, परंतु अब अधिकांश ज़िलों में “इंपीरियल बेंक' कौ शाखाएँ होने से 
ज़िले के ज़ज़ाने में उक्त आय का रुपया जमा नहीं किया जाता, सब रुपया 
'इंपीरियक् बेंक' में क्षमा होता रहता है । 


हिसाब और उस की जाँच--प्रत्येक विभाग का हिसाब ठीक-ठीक 
रखने, ओर समय-समय पर उस की भिन्न-भिन्न शाखाओं और 5५-शाखाओं 
के हिसाब की परीक्षा किए जाने का नियम है। इस काम के लिए योग्य 
व्यक्ति नियुक्त रहते हैं | समस्त देश का एक मुलकी हिसाब-विभाग रखता है। 
इस का प्रधान, एक्रार्उटेंट और आडीटर-जनर॑ल होता है । प्रांतीय सरकारों 
का हिसाब प्रांतीय एकारउं टेंट-जनरल रखते हैं। हर एक ज़िले के प्रधान 
स्थान में कोष रहता है, इस में सरकारी भ्राय एकन्न होती है भोर इस से 
स्थानीय ख़र्च की रक़्म दी जाती है। एकारउउटेंट ओर आडीदर- 
जनरल का 'स्थफु! हन कोपों का निरीक्षण करता है। भिन्न-भिन्न विभागों 
के आडीदर (लेख/-परीक्षक ) हिसाव की जॉच करते हैं ओर उस में जो भूले 
होती हैं, उन की तरफ़ अधिकारियों का ध्यान भ्राकर्षित करते हैं | उदाहरण 
के लिए राज्य के रुपयों में से किसी व्यक्ति-विशेष के लिए तो कुछ ख़र्च नहीं 
किया गया है; जो व्यय हुआ है, वह नियम के अनुसार हुआ है या नहीं; 
किस की आज्ञा पे हुआ है; कम था अधिक तो ख़र्च नहीं हुआ; उस की 
रसीदे ठीक-ठीक रकखी गई हैं या नहीं; इसी प्रकार जो आय हुईं है उस 
की रक़में, हिसाव में, दीक-दीक दिखाई गईं हैं या नहीं; इस बात की 
जाँच की जाती है । 

आडीव्रों की रिपोर्ट से बडा ज्ञाभ होता है, भविध्य में वेसी भ्रुट्ियों 
फिर न हों, इस की व्यवस्था की जाती है। कहना नहीं होगा कि हिसाब 
शरीर उस की जाँचवाले अधिकारी अलग-अलग होने चाहिए । 


राजख-नियंत्रण : पाजिमेंट का संबंध--भारत मंत्री-भारतीय 
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विषयों में जो भ्रधिकांर रखता है, वह पालियामेंट के नाम से रखता 
है श्रोर अपने सब कार्मों के लिए उस के प्रति उत्तरदायी है । वह 
उस के सम्मुख प्रति वर्ष मई महीने की दूसरी से पंद्रहववीं तारौज़् 
तक भारतवर्ष के आय-ब्यय का हिसाव पेश करता है श्रोर इस वात 
को सविस्तर रिपोट देता है कि गतवर्ष भारत के विविध प्रांतों ने 
कितनी नेतिक या भौतिक उन्नति की है, तथा उन की क्या दशा है । 


हिसाब की देख-भाल के लिए भप्रिटिश प्रतिनिधि-सभा (हाउस 
आवू कामन्स) की एक समिति बनती है। इस अवसर पर कभी-कभी 
भारतवर्ष की राजनेतिक या आर्थिक स्थिति की विवेचता होती है, श्रौर 
जो नीति काम में लाई गई हो, ्रथवा लाई जाने वाली हो, बतलाई 
जाती है। जो सदस्य भारतीय विपयों से अद्ुराग रखते हैं, वे सरकार 
के कार्मो को आलोचना करते हैं, और सुधारों की माँग पेश करते हैं। 
इसे बजट दी बहस कहते है। कमेटी का प्रस्ताव केवल रीति-पालम 


के लिए होता है, और बहुधा त्तमात्र कार्रवाई शुरू से आख़िर तक 
बड़ी नीरत रहती है। 


सिद्धांत से पालियामेट, भारतीय विपयों पर भारत-मन्नी द्वारा 
पूर्ण लियंत्रण करती है | सत््‌ १६१६४ ४० से भारत- 
मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोष से मित्रता है, श्रतः ब्रिटिश सरकार के 
आय-व्यय-संबंधी वाद-विवाद में भारतोय विषयों की कुछ चर्चा होती है, 
पार्लियामेंट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हैं, जिन्हें भारतीय विपयों का 
यथेष्ठ ज्ञान हो, अतः सन्‌ ३६१६ ३० से प्रति वर्ष भारतीय विषयों पर 
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विचार करने के लिए पार्लियामेंट की एक सिन्वेक्ट कमेंटी बनाई जाती है । 

भारत-मंत्री का अधिकार--सारतीय भ्ाय-व्यय पर पूर्ण और 
अंतिम निय॑त्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। वह यह नियंत्रण भारत- 
मंत्री द्वारा करती है | यह पार्लियामेंद का पुव॑ ब्रिदिश-संत्रि-मंडक्न का 
सदस्य होता है। इस के कार्यात्य को इंडिया आक्षिस' और इस की 
सभा को इंडिया कॉंसिल” * कहते हैं। इंडिया-कोंसित्न में अरब ८ 
से १९ तक सदस्य रहते हैं श्रोर उस का अधिवेशन प्रतिमास एक बार 
होता है, जिस का समापति भारत-मंत्री या उस का नियुक्त किया हुआ 
कोई कोंसिल का सदस्य होता है। 

इस कोंसिल के , बहुमत बिना सारत-मँन्नी-- 

(१) भारतवर्ष की श्रामद॒दी ख़र्च नहीं कर सकता ; 

(२) ऋण या ठेका नहीं दे सकता; ओर 

(३) किसी महत्वपूर्ण पद पर किपी कमेचारी की नियुक्ति रहीं 
कर सकता । राजस्त-पिभार के लिए एक 'राजस्व-समित्ति' नियत है। 
नियम के अनुसार, यह समिति भारतीय राजस्व-संबंधी सर्वोच्च संस्था है । 

कोंसित् में दो सदस्य ऐसे होते हैं, जो राजस्व-संबंधी श्ञाव के 
कारण ही लिए जाते हैं। यह सदस्य प्रायः रूंदुन के सर्राफ़ें से व्यक्तिगत 
संबंध रखते हैं । इस दिए कोसिद्न पर, और कोंसि द्वारा सारतीय 
राजस्व पर, लंदन के सरकफ्ि का प्रभाव पढ़ता है। भारत-मंत्री कौ 
कोसिल के हिलाब की जाँच एक निरीक्षक द्वारा की जाती है। 

हाई कमिश्नर--सन्‌ १६१६ ई० से भारतवर्ष के लिए इंगलेंड में एक 





१ सारतीय-संघ की स्थापना के बाद यह सभा नहीं रहेगी। हाँ, 
भारत-संत्री के कुद्ठ परामर्श-दाता रहा करंगे । 


राजस्व-वन्यवस्था ३७ 


हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। इस पदाधिकारी को उन विपयों में 
से कुछ सोंपे जाते हैं जो पहले भारत-मंत्री के अधीन थे, जेसे सरकार के 
लिए किसी माल का ठेका देना, विदेशों में स्टोर, रेलब्रे का सामान आदि 
खरीदना । औपनिवेशिक सरकार स्वयं अपना हाई कमिश्नर नियुक्त करती 
हैं, परंतु भारत के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा न 
हो कर त्रिदिश सरकार द्वारा होती है । 


भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के अधिकार--नियम 
से तो भारतीय राजस्व पर भारत-मंत्री ओर उस की कोंसिल का पूर्ण 
अधिकार है, पर व्यवहार में भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को अपनी 
समझ के अज्ुुसार कुछ कार्य करने का अधिकार है। वह निर्धारित सीमा 
में नया ख़र्च और नवीन पदों की सृष्टि कर सकती हैं । स्यूनिसिपेलिटियों, 
ज़िला-बोडो' ओर पोर्ट ट्रस्दों को राजस्व संबंधी श्रधिकार भारतीय 
च्यवस्थापक मंडल से मिलने हैं । 

भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार अपने आयच्यय के कारय में 
प्रजा-प्रतिनिधियों के प्रति बहुत कम उत्तरदायी हैं, न्‍्यवस्थापक-सभाओं 
को अनेक महद्दों पर मत देने का अधिकार हो नहीं है, जिन विषयों सें 
उन्हें मत देने का अधिकार है, उन पर भी गवर्नर-अनरल ओर गवर्नर 
अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर के अपनी इच्छानुसार ख़र्च कर सकते 
हैं, यह पहले कहा जा चुका है । 


संशय रअदहभतगरनप्ररलाए कोन :कटफरपधारसंअप की. 


तीसरा परिच्छेद 
व्यय का सिद्धांत ओर वर्गीकरण 


सरकारी आयड्यय में व्यय का महत्य--व्यक्तित आयच्यय्- 
संबंधी सिद्धांत भौर सरकारी आरयब्यय के सिद्धांत में बड़ा अंतर है। 
मनुष्य प्रायः पहले अपनी आय को देखते हैं ओर उस के अनुसार ख़र्च 
निश्चय करते हैं। इस के विपरीत राज्य अपने सम्मुख पहले यह विचार 
रखता है कि उसे देश में क्या-वया काम करने हैं, उन में कितना ख़र्च 
होगा ।* इस ख़्च के लिए वह अपनी आद-प्राप्ति के मार्ग निकालता 
है, थोर विविध निश्चय करता है। हाँ, जब युद्ध भादि के समय 
राज्य का ख़र्च बहुत अधिक बढ़ जाता है भ्रौर करों के बढ़ाने से भी ठीक 
काम नहीं चलता, तब उसे किफ्रायत करने, भर भाय को लच्षय में रख कर 
खर्च करने का भ्रधिकार होता है। कभी-कभी ऋण लेने की भी आ्रावश्यकता 
हो जाती है। परंतु यह विशेष अवस्था की बात ठहरी। साधारणतया 
जेसा कि ऊपर कहा गया है खर्च का हिसाव लगा कर आय निरचय की 
जाती है। इस लिए राजस् के वर्णन में सरकारी व्यय का विचार 
पहले किया जायगा, ओर सरकारी आय का पीछे । 





१ व्यक्तित शोर सरकारी श्रायव्यय में यह भी अंतर है कि व्यक्तियों 
की दृष्टि में बचत अच्छी समझी जाती है, जब कि सरकारी हिसाब में 
बचत अच्छी नहीं समझी जाती, कारण, उस से अपव्यय की आशंका 
होती है। हस के विपरीत भ्राय में कमी होने से भ्रधिकारी ज़्े करने में 
सावधान होते हैं । 


हि 
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व्यय के भेद--ध्यय के दो भेद किए जाते हैं--साधारण भर 
आसाधारण । प्रति वर्ष होनेवाला व्यय साधारण-व्यय कहलाता है। 
राजस्व में इसी का विशेष विचार किया जाता है। इस के विपरीत जो 
व्यय अकाल या युद्ध आदि में होता है, वह असाधारण व्यय कहलाता 
है। इस का परिमाण एवं समय अनिश्चित रहता है। इस का विचार 
प्रसंगानुसार किया जायगा । 


साधारण व्यय के दो भेद किए जा सकते हैं ।--( १ ) जी-संबंधी 
व्यय--नहर और रेल्ों में खर्च होनेवाली रक़में ऐसे व्यय में गिनी 
जाती हैं। इस व्यय से भविष्य में आमदनी होती है, पर यह आवश्यक 
नहीं कि वद आमदनी व्यय के विचार से अ्रधिक ही हो। ऐला व्यय 
उत्पादक भी हो सकता है, ओर अनुत्पादक भी । भारतवर्ष में अनुत्पादक 
व्यय का उदाहरण सीमा-प्रांत की रेल हैं, इन से जो आय होती है वह 
बहुत ही कम होती है, श्रर्थात्‌ यह सदैव घादे पर चलती है। (२) 
साधारण व्यय का दूसरा भेद आमदनी से किया जानेवाला खर्च है। 
इस में कुछ ख़्च ऐसा होता है, जो बार-बार होता है, शोर कुछ एक बार 
किए जाने पर फिर चिर॒काल तक नहीं करना पड़ता। कर्मचारियों का 
वेतनादि तो प्रति मास ही देना होता है, पर किसी कार्य के लिए सरकारी 
इमारतों का ज़र्च बार-बार नहीं होता । 


व्यय-संबंधी सिद्धांत--जेसा पहले कहा गया है, साधारण व्यय 
का ही विशेष विचार किया जाता है। इस व्यय के संबंध में निम्न-लिखित 
बात ध्यान सें रकखी जानी आवश्यक हैंः-- 


१--जनता की भलाई की दृष्टि से समान उपयोगिता। प्रत्येक मदद 
के ख़र्च की सीमाँत-उपयोगिता यथासंभव सम्मान रहनी चाहिए । अर्थात्‌ ' 
प्रत्येक मद में ख़चे किए जानेवाले रुपयों की अंतिम इकाई से जनता 
को समान लाभ हो | यह अ्रंतिम इकाई केंद्रीय सरकार की भहों में एक 


३८ रॉमरत 


लाख रुपए हो सकती है, प्रांतीय सरकार की महों में एक हज़ार, भर 
स्थानीय संस्थाओं की मह्ों में संभव है, सौ रुपए ही हो । 

सरकार के मुख्य कार्य पहले बताए जा चुके हैं | तद॒नुसार उसे 
विविध महों में रुपया ख़र्च करना होता है। ग्रत्ये् सह में कितना रुपया 
खर्च किया जाय, इस का विचार राजस्व-शास्त्र में किया जाता है, और 
इस में उपयुक्त समानता के नियम के अनुसार तिश्चय किया जाता है। 
हो, व्यवहार में इस नियम का उपयोग बहुधा बहुत कठिन होता है, 
क्योंकि किसी मह में ख़र्च करने से जनता को जो लाभ होता है, उस का 
ठीक-ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। कुछ लाभ प्रत्यक्ष होता है 
और कुछ परोत्त । फिर त्लोगों की रुचि ओर विचार मि्त-सिन्न होते हैं । 
किसी को एक मदद का ज़र्च अधिक उपयोगी जैचता है, किसी को दूसरी 
सह का । इस प्रकार केवल व्यापारिक कार्यों' के जिन में होने- 
वाले काम को द्वष्य के रूप में मापा जा सकता है, अत्य विपयों में बहुधा 
मत-सेद होता है। 


जिन देशों में उत्तदायी शासन-पद्धति प्रचलित हो, वहाँ जनता के 
बहुमत के अनुसार उपयुक्त विषय का निर्णय किया जाता है। परंतु 
भारतवर्ष जेसे देशों में, जहोँ प्रतिनिधियों का प्रभाव बहुत कमर हो, 
समानता के सिद्धांत की बहुधा अ्रवहदेलना की जाती है | 


श्रस्तु, इस सिद्धांत के अनुसार यह विचार होना चाहिए कि भत्येक 
मद पर किए हुए ख़च के अंतिम एक लाख या एक हजार रुपए का जाम 
राज्य को समान हो । उदाहरण के क्षिए सेना, शित्ता और कृषि पर जो रकुम 
व्यय करने का विचार किया जाय, उस के संबंध में सोचना चाहिए कि इन 
मद्दों की रकुम मे प्रत्येक सें ख़् क्रिए गए अंतिम एक हजार रुपए की उपयो- 
गिता समान हो; यदि सेना में व्यय किए हुए अंतिम एक हजार रुपए से 
राज्य की उतना लाभ न हो, जितना उस एक हजार को शिक्षा में व्यय 
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करने से हो, तो उस पुक “हज़ार रुपए की रकम को सेना से 
हुए कर शिक्ञा-द्वार्थ में लगाया जाय; इसी प्रकार फिर विचार 
कर के देखा जाय और यदि इस बार ऐसा प्रतीत हो कि सेना 
में एक हजार रुपया झार्च करने को अपेक्षा उसे हृषि में 
झूच करने से राज्य को अधिक ज्ञाभ होगा दो सेना को 
मह में इतनी कमी कर के कृषि में इतनी ही इंद्धि की जानी 
चाहिए। हंस तरह बार-बार सोच कर सब म्हों की रक़में ठीक 
करनी चाहिए । 


२--सितव्यय--भर्थात्‌, अत्पतम व्यय से उद्देश्य-सिद्धि । 
ख़र्च में मितब्यय का विचार होने का महत्व सर्व-विद्ित है । 
मितत्यय कह प्रकार से हों सकता है। शासन-संबंधी भिन्न-भिन्न 
पदों पर बिन आदमियों छो नियुक्ति की जाय, उन में उन की 
योग्यता के विचार के साथ यह भी विचार रहना चाहिए कि देशी 
व्यक्तियों के योग्य होते हुए भी विदेशियों को चियुक्ति कर के 
बदी-बढ़ी तनख़्वाहें तथा सफ़र-ज़च आदि व दिया जाय । इसी 
तरह राज्य में भिन्न-भिन्न कार्यों के त्षिए जो सामान ख़रीदना हो 
उस के वास्ते बिना प्रयोजन विदेशों को रुपया न भेजा जाय, 
वरन्‌ उसे यथा-संभव देश में ही तैयार कराया जाय, जिस से 
यदि आरंभ में कुछ व्यय अ्रधिक भी हो वो पीछे देश में उस 
संबंध में तयारी हो जाने से अंततः राज्य को बहुत ल्वाम ही 
होगा । भारतवर्ष में इस सिद्धांत की बहुत अवहेलना की जाती 
है। यहाँ नौकरियों के भारतीयकरण को तथा रुवढेशी सामान तैयार 
करने के कार्य को प्रोत्साहन की बढ़ी जरुरत है | 

३- स्वीकृति--प्रत्ये मह पर ख़र्च करने के लिए जनता 
के प्रतिनिधियों दी स्वीकृति ली जानी चाहिए, श्रोर किसी विभाग 
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के अधिकारी के स्वीकृत रकम से अधिक झूर्च ने करना 
चाहिए । हिसाब की जाँच के समय उपयुक्त विषय का सम्यक 
विचार होना चाहिए । 


५- स्पष्टवा--ज़्च का पहले से ठीक अजुमाव रहे तथा उस का 
हिसाब इस प्रकार सर्ब-साधारण के सामने रक्खा जाय कि सुगसता- 
पूर्थंक समझ में ग्रा जाय भर वे उस के संबंध में अपने आालोचनाकमक 
विचार प्रकट कर सके | ऐसी व्यवस्था से फ़णूल ख़र्च सकता है और 
ऊपर कहे हुए मितच्यय का विचार होने में सहायता मित्रती है । 


राज्य को कर आदि देनेवात्ों को यह जावने का अधिकार है कि 
राज्य की भ्राय किन कार्यो में व्यय होती है। भाज-कल प्रायः सभी 
सस्य दुशों में सरकारी आयब्यय का हिसाब सर्व-साधारण के अवलोक- 
नाथ सर्व-साधारण की भाषा में प्रकाशित करने की रीति है, परंतु जिन 
देशों में शित्ता का यथेष्ट प्रचार थे हो, हाँ उक्त हिसाब प्रकाशित करने 
से भी यथोचित उद्देश्य-पूर्ति नहीं होती। भारतवर्ष में सरकारी हिसाब 
अंग्रेज़ी सापा में पराशित किया जाता है। 


पुतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकारी आयन्यय-विवरण 
सर्व-साधारण को भ्रल्प मूल्य में मित्र सके । यद्यपि यहाँ विविध पत्र- 
पत्रिकाओं में, संच्षेप में ्यय का हिसाब तथा कुछ थीका-टिप्पणी आदि 
प्रकाशित होती हैं, सरकार की थोर से इस विषय को कोई व्ययस्था 
नहीं है कि सर्व-साधारण को उस को ज्ञान हो जाय भर उसे श्रॉलोचना 
करने का भ्रदसर दिया जाए | 

व्यय का वैज्ञानिक वर्गीकरण--वैज्ञानिक व्यय का क्रम वह भीवा 
जाता है जिस में व्यय दी मह्ों का वर्गोकर्ण सरकार के कहष्यों के 
भ्रनुसार हो ( सरझार के कर्तव्य प्रथम परिच्छेद में बताए जा चुके हैं। ) 
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इस के अल्ुसार वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए ;--- 


(१६) रक्षा के लिए--सेना, जल-सेना, वायु-सेना, दु्ग-निर्माण, 
सेनिक सामग्री । 


(२) शांति-सुब्यवस्था के लिए--इस में न्याय, पुलिस, जेल 
और शासन सम्मिलित हैं। शासन में गवर्नर-जनरल, गवर्नरों, और 
ज़िल्ला मजिस्ट्रेये आदि के संबंध में किए हुए ख़र्च का समावेश होता है। 
इस कार्य के लिए 'राजनेतिक ज़र्च” की भी आवश्यकता होती है। सीमा 
पर रहने वाले कुछ सरदारों को शात्ि-स्थापन के लिए श्लो एलाउंस 
(भत्ता) दिया जाता है, तथा एजंट गवनंर-जनरल ओर पोलिटिकल एज॑टों 
के वेतनादि में जो ख़र्च होता है, चह 'राजनेतिक ख़र्च! के अंतर्गत गिना 
जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों श्रोर सेक्रेटेरियों की मदद 
में किए जाने वाले ख़र्च का, पंशनों का, और कर वसूल करने के ग्र्च का 
समावेश शांति-सुध्यवस्था की मद में ही होता है । 


( ३ ) जन-हितकारी था सामाजिक--शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
कृषि, उद्योग, सिविल निर्माण-कार्य, मुद्रा, ध्कसाल और विनिमय, भूगभे, 
वनस्पति तथा जीवविद्या-संबंधी कार्य, मनुष्य-गणना, भ्रकाल-रक्षा । 


(४ ) ध्यवसायिक--रेल, डाक, भोर तार जंगल, नहर, आदि। 
व्यय का सरकारी वर्गीकरणु--व्यय का वर्गीकरण समय-समय 
पर भिन्न-भिन्न लेखकों ने अनेक प्रकार से किया है। भारतवं्प में सरकार 
अपने आयब्यय के अनुमान-पत्र में विविध रक्षमें इस प्रकार दिखाती 


३-२ वसूल करते का ज़चे--आयात-निर्यात-कर, आय-कर, नसक, 


भक्तोम, माजगुज्ञारी, स्टंप (क) ग़ेर-अदेलती, (ख) अदालती, 
जंगल, रजिस्टरी ।॥ 
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३६--आबकारी 

४--डाक ओर तार 

ृ“-न्ण 

६--सिविज्ञ-शासव--साधारण शासन, लेखा-परीत्ता, न्याय, जेल, 
पुलिस, बंदरगाह, धर्म (ईसाई), राजनेतिक, वैशानिक, शिक्षा, 
चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगधंधे, हवथाई जहाज़, विविष 
विभाग । 

७--सिंट, टकसाल औ्रौर विनिमय 

८--निर्मौण-कार्य और सडक 

$६-“विविध--अकाज और घोमा, पेंशन श्रोर एल्ाउंस, स्टेशनरी 
ओर छुपाई, विविध, 

१०--सेना--स्थज्-सेना, जज-सेना, सेनिक निर्माण-कार्य । 

१९--प्रांतीय भ्ौर कंद्रीय सरकार की पारस्परिक क्षेनी-देनी । 


यह वर्गीकरण स्पष्टतः दूषित भोर अ्रवैज्ञानिक है। इस के क्रम में 
कोई सिद्धांत नहीं है। इस वर्गीकरण को न बदलने का कारण यह है 
कि सरकार को फिर तुलना के लिए पुराने बजठों को भी नवीन रूप में 
लाना होगा। इस में कुछ श्रम श्र कठिनाई अवश्य है। पर सुधार की 
दृष्टि से ऐसा करना उपयोगी है । 


केंद्रीय, प्रांतीय, ओर स्थानीय व्यय--व्यय को प्रायः केंद्रीय 
और प्रांतीय में तथा कहीं-कहीं कंद्रीय, प्रांतीय, और स्थानीय व्यय में 
विभक्त किया जाता है। इस के विपय में भित्न-सिन्न प्रणालियाँ हैं, तथा 
इस विभाजन में पूर्व इतिहास तथा तत्काल्वीन शासन-प्रणात्नी का भी 
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बहुत प्रभाव पढ़ता है। इस विपय में मुख्य बात यह हैं--सेना, रेल, 
डाक, तार, मुद्रा ओर टकसाल आदि जो कार्य संपूर्ण राज्य के लिए 
समान रूप से किया जाना आवश्यक हो, उस के लिए क्या हुआ व्यय 
कद्रीय माना जाता है, भर जो व्यय किसी खास प्रांत के लिए ही आ- 
वश्यक हो ओर जिस में प्रांत-भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियों व्यवहृत 
हों, उस के लिए किया जानेवाला व्यय प्रांतीय समझा जाता है यधा--- 
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग न्यायालय, पुलिस आदि। 


जो कार्य किसी नगर, ग्रास, अथवा ग्राम-समूह के लिए ही आ- 
वश्यक हो, उस के लिए किया जानेवाला व्यय स्थानीय व्यय समझा 
नाता है--जेसे सडकों की सफ़ाई, रोशनी, प्रारंभिक शिक्षा आदि। 


देश की समुचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि कंद्रीय सरकार 
यथासंभव कम विषय अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का 
अ्रधिकार निम्नस्थ संस्थाओं को दे दे। केंद्रीय सरकार विशेषतया नीति 
निर्धारित करे श्रोर प्रांतीय या स्थानीय सस्थाओं को विविध कार्यो' मे 
आर्थिक सहायता दे कर उन का केवल्ल निरीक्षण करती रहे। भारतवर्ष 
में सरकार ने अधिकारों को बहुत ही केंद्रीभूत कर रक्‍्खा है, अब इस मे 
सुधार हो रहा है। 

भारतवष में केंद्रीय काये--शासन-संबंधी विषयों के दो' भांग 
हैं--( १ ) अखिल भारतवर्षीय या केंद्रीय विषय, और (३ ) प्रांतीय 
विषय । इसी वर्गोकरण के आधार पर भारत-सरकार ( केंद्रीय सरकार ) 
ओर प्रांतीय सरकारों के कार्यो' तथा उन को आय के श्रोंतों छा विभाग 
किया गया है। केंद्रीय विषयों का उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर है । 
यदि किसी विषय के संबंध में यह संदेह हो कि यह प्रांतीय है या केंद्रीय, 
तो इस का निपटारा कोंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल करता है, परंतु इस विषय 
में अंतिम अधिकार भारत-मत्री को है। 
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संक्षेप में, भारतवर्ष में मुख्य-म्ुख्य केंद्रीय विषय यह हैं।-- 
(१ ) देश-रक्षा--भारतोय सेना तथा हवाई जहाज़, ( २ ) विदेशी तथा 
विदेशियों से संबंध, ( ३ ) देशी राज्यों से संबंध, ( ४ ) राजनेतिक ख़र्च 
(६ ) बढ़े बंदरगाह, ( ६ ) डाक, तार, टेलीफ़ोन भौर बेतार के तार, 
(७ ) आयात-निर्यात-कर, तथा नमक श्र अखिल भारतवर्षोय श्राय के 
अन्य साधन, ( ८) सिक्का, नोट आदि ( ६ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण 
(१० ) पोस्ट आफ़िस सेविंग बैंक, (११ ) भारतोय हिसाव-परीक्तक 
विभाग ( १२ ) दीवानी ओर फ़ौजदारों क़ानून तथा उन के कार्य-विधान 
( १३ ) व्यापार, बैंक और बीमा-कंपनियों का निय॑त्रण, ( १४ ) तिजारती 
कंपनियों और समितियाँ, ( १५ ) अफीम आदि पदार्थों" की पैदावार, 
खपत, और निर्यात का नियंत्रण, (१६ ) कापीराइट ( किताब भ्रादि 
छापने का पूर्ण अधिकार ) ( १७ ) व्रिटिश भारत में आना, भअ्रथवा यहो 
से विदेश जाना, ( १८) केंद्रीय पुलिस का संगठन, ( १६ ) हथियार 
और युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, ( २० ) मनुष्य-गणना, भोर ऑकडे या 
'हेटिसटिक्स,' ( २११) अखिल भारतवर्षीय नोकरियाँ, , २२ ) प्रांतों 
की सीमा, ओर, ( २३ ) मज़दूरों-संबंधी नियंत्रण । 

प्रांतीय विषय--ये संक्षेप में निश्न-लिखित हैं --( । ) सावेजनिक 
शांति ( सेना छोड़ कर )। (३) भ्ांतीय अदालते। (३ ) पुलिस 
(४ ) जेल | (५ ) पांत का सावेजनिक ऋण | ( ६ ) प्रांतीय सरकारी 
नोकरियाँ, नौकरी-कमीशन । ( ७ ) प्रांतीय पंशन। ( ८ ) प्रांतीय निर्माण- 
कार्य, भूमि और इमारतें । (& ) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना । 
( १० ) पुस्तकालय तथा थ्राजायब-घर। (११ ) प्रांतीय व्यवस्थापक- 
मंडल के चुनाव। ( १२) प्रांतीय मंत्रियों तथा व्यवस्थापक-सभाओं ओर 
परिपदों के समापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन भोर भत्ता । 
(१३ ) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ। ( १४ ) सार्वजनिक स्वास्थ्य भौर 
सफ़ाई, अस्पताल, जन्म भर मृत्यु का लेखा । ( १६ ) तीर्भ-यात्रा (१६) 
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कब्रिस्तान ( १७ ) शिक्षा। ( १८ ) सबके, पुल, घाद और श्रावागमन के 
अन्य साधन ( वी रेल को छोड कर )। ( १६ ) जक-प्रबंध, आवपाशी, 
नहर, बोध, तालाब भ्रोर जत् से उत्पन्न होने वानी शक्ति । ( २० ) कंषि 
कृपि-शिक्षा ओर अ्रनुसंधान, पशु-चिकित्सा, तथा कोजी-हाउस । ( २१ ) 
भूमि, माल्गुज़ारों और किसानों के पारस्परिक संबंध। ( २२ ) जंगल । 
(२३ ) खान, तेल के कुओं का वियंत्रण, ओर खनिज-उन्नति (२४ ) 
महुल्रियों का व्यवसाय । ( २१ ) जंगली पशुओं की रक्षा । (२६ ) गेस, 
और गेस के कारख़ाने । ( २७ ) प्रांत के अंदर का व्यापार-वारिज्य, 
मेले-तमाशे, साहुकारा ओर साहुकार | ( २८६) सराय | ( २६ ) उद्योग- 
धंधों की उन्नति, मात्र की उत्पत्ति, पूर्ति ओर विवरण | ( ३० ) खाद 
पदार्थो' आदि में मिलावट, तोल भ्रौर माप । ( ३१ ) शराब ओर अन्य 
मादक वस्तुओं संबंधी क्रय-विक्रय ओर व्यापार ( श्रक्तीम की उत्पत्ति छोड 
कर )। (३२) ग़रीबों का कष्ट-निवारण, वेकारी । (३३) कारपोरेशनों का 
संगठन, संचालन ओर परिसमाप्ति, श्रन्य ज्यापारिक साहित्यिक, पेज्ञानिक, 
धार्मिक आदि संस्थाएँ, सहकारी समितियाँ । (३४) दान, और देने वाज्ञी 
संस्थाएं। (३५) वाटक, थियेटर और सिनेमा । (३६) जुआ और सद्दा । 
(३७) पंतीय विपयों सबंधी क्वानूनों के विरुद्ध होनेवाले अपराध । (श८) 
प्रांत के काम के लिए ऑरॉकड़े तेयार करना। ( ३६ ) भूमि का लगान, 
भर मालगुज़ारी-संबधी पेमाइश । (४०) आबकारी, शराब, गॉँजा, भ्रफ़ीम 
आदि पर कर, | ( ४१ ) कृषि-संबधी आय पर कर। ( ४२ ) भूमि, 
इमारतों पर कर। (४३) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार-संबंधी कर । ( ४४ ) 
खनिज अधिकारों पर कर । (४९) व्यक्ति-कर । (४६) व्यापार, पेशे धंधे पर 
कर । (४७) पशुश्रों ओर किश्तियों पर कर । (४८) साज्ञ की विक्री और 
विज्ञापनों पर कर । ( ४३ ) चुंगी। ( ४० ) विज्ञासिता की वस्तुओं पर कर-- 
इस में दावत, मनोरंजन, जुए सट्टे पर का कर सस्मिलित है । (५१) स्टॉप । 
(१२) प्रांत के भीतर के जक्-मार्गों' में जानेवाले माल और यात्रियों 
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पर कर | (१३) सा्ग-कर (टोल ) । (१४) श्रदाद्वती फ़ीस को दो 
कर, किसी प्रांतीय विषय-संबंधी फ़ीस | 

व्यय का एक वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जा सकता है कि 
कोम-कौन सी मद पर जनता के प्रतिनिधियों का मत द्विया जाता है, 
और कोन-कोन सी पर नहों लिया जाता। परंतु ऐसा वर्गीकरण 
पराधीन, अड-पराधीन, या अनुत्तदायी शासन-पद्धति वाले देशों में ही 
किया जाता है, सभ्य ओर उद्नतन्राज्यों में तो सभी सहों पर लोक 
निर्वाचित सदस्यों वाली ध्यवस्थापक-सभा की स्वीकृति ली जाती है, ओर 
उपयक्त वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं रहती । इस संबंध सें, भारतवष 
में होनेदाले व्यय के विषय में पहले विचार किया जा चुका है | 


अषकपपमीअकीपाचडा (करवा क! फिकापपा# अमान किए 


चोथा परिच्छेद 
देश-रक्षा का व्यय 


सैनिक व्यय--भारतवर्ष में सरकारी व्यय की सब से बढ़ी मद्द सेना 
है। इस व्यय में (क) काम करने वाली ( इफेक्टिव ), ओर कास न करने 
वाली सेना, (ख) समुद्री बेढा ओर (ग) सनिक मकान भ्रादि का व्यय 
सम्मिलित है। इन में (क) संबंधी कुछ व्यय भारतवर्ष के भ्रतिरिक्त 
इंगलैंड में भी होता है। भारतवर्ष में व्यय विशेषतया निम्नलिखित 
विषयों में होता हैः-- स्थायी सेना, शिक्षा, अस्पताल, डिपो, सेना का 
सदर मुकाम ( हेड क्याटंर ), जल-सेना, हवाई फ़ोज, वायुयान आदि, 
सहायक और टेरीटोरियज् विशेष क्ार्य-कर्ता, स्टाक-हिसाब । सेना- 
संबधी जो व्यय इंगजैंड में होता है, वह मुख्यतया इन विपयों में 
होता है;-- भारतवर्ष की बिटिश-सेना के कार्य के बदले 'वार आफिस! 
( युद्ध-विभाग ) को देने के वास्ते, भारतवर्ष में काम करने वाली 
ब्रिटिश सेनाओं की यात्रा के समय का वेतन श्रोर भत्ता, भ्रफ़सरों के परि- 
वार की फ़र्लो ( अवकाश ) का भत्ता, भ्रफसरों के परिवार, विवाह आदि 
का भत्ता, ब्रिटिश सेना से लिए हुए स्टोर के बदले थुरू-विभाग को देने 
के वास्ते, त्रिटिश सेना को कपड़ों का एलाउंस और बेकारी का बीमा, 
विनिमय-संबंधी, स्टोर ख़रीदने के लिए, हवाई फोज, स्टाक-हिसाब आदि। 


सैनिक व्यय की वृद्धि--सन्‌ १८४१६ ई० में भारतवर्ष का 
तेनिक-व्यय साढ़े बारह करोड़ रुपए था। श्रगले वर्ष यहाँ राज्य-ऋ्रंति 
हुईं, उस के बाद यह ध्यय साढ़े चोदह करोड रुपया हुआ, सन्‌ १८४८९ 
ई० में यह सन्नह करोड़ हो गया । योरोपीय महायुद्ध से पूर्व सन्‌ १६१३- 


द८ राजरव 


३४ ई० में यह लगभग ३० करोड था। महायुद्धू में यह और बढ़ा । सन्‌ 
१६-२१-२९ ३० में यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा । इस वर्ष क्िफ़ायत- 
कमेटी नियत हुई । पश्चात्‌ व्यय कुछ घटा । सन्‌ १६३४-३४ ह० में व्यय 
का अनुमान '६० करोड़ रुपया था। 


सार्वजनिक ऋण का प्रधान कारण सेनिक व्यय की यह सयंकर 
वृद्धि है। इस लिए उस की एक बढ़ी मात्रा सेनिक व्यय के लिए ली हुई 
समभनी चाहिए, भ्रोर ऋण के सूद का एक वढ़ा भाग सेनिक-ध्यय सें ही 
जोड़ना चाहिए। एन। सीमा-प्रांत की रेल भी सेनिक आवश्यकताओं 
के कारण ही बनाई जाती हैं; ओर उन में जो घाटा रहता है, वह भी 
सेनिक व्यय में सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार यह सब हिसाब 
जोडने से मालूम होता है. कि सेनिक व्यय की जा रक़में ऊपर दिखाई 
गई हैं वास्तव में उन से बहुत अ्रधिक खच हुआ है । 


वृद्धि के कारण--हम सेनिक व्यय की चृद्धि के कारणों पर विचार 
करते है तो निम्नलिखित बातें सामने आ्राती हैं:--- 


(क ) सन्‌ १८१७ ई० को राज्य-क्रांति से पहले यहाँ अ्रेगरेज्ञ 
सिषाहियों को संख्या ३६ हजार भर देशों सिपाहियों को सख्या २३१ 
हज़ार थी । पश्चात्‌ सरकार ने तय किया कि प्रति दो देशी सिषाहियों 
के पीछे एक अगरेज्ञी सिपाही रखा जाय, और भारतीय सेना का 
प्रबंध इंगलेंड के युद्ध-विभाग अर्थात्‌ वार आरफ़िस' से हो। एक 
अँगरेज़ सेनिक, उसी पद पर कार्य करनेवाले देशी सैनिक को अपेत्ता 
सब मिला कर प्राय; पॉच गुना वेतन पाता है। इस के अतिरिक्त उस का 
तथा उच्च झँगरेज़ अफ़सरों का इंगजेंड से आने-जाने तथा पशन का 
ज्यय भी भारत-्सरकार को देना पढ़ता है। 


(ख ) वेतव और पशन के अतिरिक्त अँगरेज़ सेनिकों को तरह- 
तरह के एकाउंस मिलते हैं। भ्योग्य तथा मरे हुए सिपाहियों के घर- 
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वालों को धन देने के लिए ख़ेरात की मद खुली हुई है। महायुद्ध के 
बाद ब्रिटिश युद्ध-विभाय (वार आफिस) ने दो नई सह भर 
निकात्न दी हैं। उन में एक का नाम है बेकारी का बीमा, और दूसरी 
का व्याह का भत्ता । कमेटियों को बैठक ओर विभनिमय आदि अन्य 
अन्य सह्दों मे सी मिटिश युद्धू-विभाग सारत-सरकार से प्रति वर्ष 
करोटों रुपए लेता है । 


(ग) अगरेज़ सिपाही भारतवर्ष के व्यय से शिक्षा पाकर ८/१० 
वर्ष यहाँ नोकरी करते हैं, ये पीछे कोट कर जन्म भर अजिटिश सरकार 
की रिज्र्य ( रक्षित ) सेना का काम देते हैं । इन्हें भारतवर्ष से निर्धारित 
रक़म मित्रती रहती है । 


(घ ) युद्ध की नई-नई आविष्कृत बहु-मूल्य वेजशञानिक सामग्री 
भी सेतिक ध्यय को अधिकाधिक बढ़ाती रहती है । 


(७ ) भारत-सरकार के सन्‌ १८९६ वाली पश्चिमोत्तर-सीमा से 


आगे बढ़ने से भो संनिक व्यय की वृद्धि हुईं है। वज्ञीरिस्तान से उसे 
प्रतिवप करोड़ों रुपए व्यय करना होता है । 


( च) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया ख़र्च 
करने के लिए त्रिदिश पार्लियामेंट की स्त्रीकृति की आवश्यकता होती है। 
उस समय कुछ दाद-विवाद होता है, पर प्रायः स्वीकृति मित्र जाती है 
सन्‌ १८१८ ईं० से १६०० तक श्रफ़ग़ानिस्तान, सूडान, चिन्नाल, तिब्बत, 
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ट्रॉंधवाद झादि में नो युद्ध हुए व बुद्धों के जब का चड्मा हिस्सा सारत- 


ने, पाियामेंट को स्वीकृति ले, दिया। गत योरोपीय सहायुद्ध में 


नारत से ज्ञो संचा गंई थी, उस का ज्भच सी सारतदर्ष की आय 
से द््पि जाने के द्विएं पादवाक्ष८ लियाऊंट से स्दीझंदि ली शणईं थी | 


(छ ) सारतवए को इंयदंड के जहाज़ी बढ़े के फ़दे में भाग लेवा 
पढ़ता है 


क्िफरायत कमेटी का सत--सन्‌ १६२३०२२ ई० की क्िफ़ायत 


व्योरा जंगी छाट के हाथ में छोड़ते हुए, यह सत प्रकाशित क्विया था३-- 

(कु ) छड़नेवाद्वी फ़ोन घदयकर तीन करोड़ की क़िफ्रायत की 
झ्ाय । 

(रू ) प्रवद्ध रहित सेदा रक्‍्खी जाय, जिस से चुद्ध के समय 

हिंदुस्तानी बद्यद्धियव २० फ़ी सद्दी घठाई का सके । 

(ग) सोध्रगाड़ियाँ, जंती जहाज़ ओर स्थक धदाए जय; सामाव- 
संग्रह भौर फ़ोनी काय में कि्रायत की जाय । 

देगी ने यह स्वोक्नार करते हुए सी कि यहाँ शांति-द्राढ से नी 
युदु-काल की तरह सेना रखी जाती है, सनिक च्यथ को क्रमशः ३० 
करोड़ रुपए तक घदाए जाने की आशा प्रकट की थी । 
सेनिक खच घटाने के उपाय--[छ) भारतीय सेना का इंयर्देद 


के चुद्ध-विभाग ( बार आफिसर ) से उंदंध तोड़ कर उत्त का प्रबंध भारत 
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सरकार के हाथ में दिया जाय, भ्ोर भारतीय व्यवस्थापक-सभा के 
मतानुसार इस विभाग का व्यय निश्चय हुआ करे | इस समय म्रिटिश 
युद्ध-विभाग-सन-माना ज़र्च भारतनसरकार पर डाल देता है; यह भ्रनुचित 
है । 

(ख ) अँगरेज़ी सेनिक जितने दिव यहाँ नौकरी करें, उतने दिन का 
उचित घेतन उन्हें दिया जाय, उन की शिक्षा का भार ब्रिविश-सरकार 
अपने ऊपर ले, क्योंकि उन का अधिकांश लाभ उसे ही मिल्षता है। 
अँगरेज़ी सेनिकों के एलाउंस और पंशन में सी उचित कमी की जाय। 

( ग॑) सरकार प्रजा को संतुष्ट रक्ले ओर उस के बल को अपना बल 
समझे, सेना का भारतीयकरंण हो श्रथांत्‌ ख़र्चीज्ा त्रेटिश भाग कम 
कर के उस के स्थान में वीर, देश-प्रेमी भारत-संतान को भरती किया 
जाय । भारतवासियों की सेनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जिस से 
समय पर स्वदेशवासी स्वयं अपनी रक्ता कर सके, ओर स्थायी सेना यथा- 
शक्ति कम रखनी पढ़े । 

(घ ) सीमा-पार की स्तंत्रता-प्रमी जातियों की स्वतंत्रता में बिल्कुल 
हस्तत्तेप न किया जाय, वहाँ से सब सेना हटा ली जाय । * 

( च) सेनिक स्टोर, सामग्री, संग्रहालय ( डिपो ) विर्माण-कार्य 
आदि में किफायत की जाय । अनावश्यक सामान बड़ी मात्रा में जमा रख 
कर उस सें रुपया व फैसाया जाय, तथा यथा-संभव सब सामान भारत- 
वर्ष में ही तेयार कराने और ज़रीदने का विचार रक्खा जाय | 


(छ ) समान उपयोगिता के सिद्धांत का विचार रक्‍्खा जाय, अर्थात 
इस मह में ख़च की रक़म को निश्चय करते समय यह सोचा जाय कि 
इस के अंतिम एक करोड रुपए के ख़चे से जनता को उतना ही लाभ मिलता 
है या नही, जितना किसी अत्य मह में एक करोड़ रुपया ख़र्च करने से 
मिल सकता है। जब ऐसा न हो, वह एक करोड रुपया इस महसे हटा 
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कर ऐसी अन्य भद्द में ख़्ं किया जाय, जिस में ख़्े करने से उस कौ 
उपयोगिता अधिक होती हो । 

उपयुक्त सिद्धांत का विचार सेनिक व्यय के विविध श्रंगों में भी 
किया जाना चाहिए। भविष्य में भूमि की अ्रपेत्षा आकाश में युद्ध होने 
की अधिक संभावना है, अतः स्थल्-सेना के व्यय सें क्रशः कसी करते 
हुए वायुयानों भोर आकाश-युद्ध-सामग्री की वृद्धि में अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिए, जिस से भारतीय सेना की कार्य-चमता बढ़े । इस 
समय भारी ज़्च सहते हुए भी भारतवर्ष आवश्यकता होने पर आत्स- 
रचा में स्वावलंबी होगा, इस की आशा बहुत कमर है। 

(ज ) सेनिक व्यय की रकम का विचार करते हुए भारतवर्ष 
की आर्थिक दशा का, तथा यहाँ के कुल सरकारी झआय-च्यय का ध्यान 
रक्खा जाना भावश्यक है। जेनेवा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद्‌ ने यह सिफ़ा- 
रिश की थी कि कुक सरकारी आय का १३० प्रति शत्तं तक सेना में ख़च 
किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में कंद्रीय तथा भ्रांतोथ कुल सरकारी 
वार्पिक आय लगभग २०० करोड़ है। इस हिसाब से यहाँ सेनिक व्यय 
४० करोड़ रुपए होना चाहिए, परंतु इस भें जनता की आर्थिक अवस्था 
का भी विचार किया जाना आवश्यक है । यहाँ पर कर-भार बहुत अधिक 
है। इस विचार से यहाँ ४० करोड़ से बहुत कम ख़र्च होना चाहिए। 
इस विषय का सब्यक विचार होने के लिए यह आवश्यक है कि यह 
ख़र्च जनता के प्रतिनिधियों के मतानुसार हो, उन का इस पर (या 
नियंत्रण हो । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
शांति ओर सुव्यवस्था का व्यय 
शांति और सुव्यवस्था-संबंधी ज़र्च में निम्नलिखित ख़र्च सम्मिलित 


(क) कर वसूल करने का ख़र्चे 

(ख) शासन 

(ग) न्याय, जेल, भ्रोर पुलिस 

(घ) राजनेतिक खर्च 

(च) पशन 

कर वसूल करने का खचे--इस मद में भ्रायात-निर्यात कर, 
मालगुज़ारी, स्टांप, जंगल, रजिस्टरी, अफ्रीम, नमक ओर देशी मात्र पर 
कर की आय वसूल करनेवाले कर्मचारियों के वेतन आदि के अतिरिक्त, 
अफ़रीम ओर नसक तैयार करने का ख़र्च भी सम्मित्षित है। अफ़ीम के 
त्िये पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल ओर निय॑त्रण में, परिमित स्थान 
में हो बोए जाते हैं। कुल अफ़ीम सरकारी एजंटों द्वारा बेची जाती है । 
विगत वर्षो' में कर वसूत्ष करने के ख़चचे में बहुत वृद्धि हुई है। दृद्धि 
का कारण विशेषतया सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बढ़ना है। 
भारतवर्ष में श्रन्य अनेक देशों की अपेज्षा इस मद के ख़्च का, कुल 
सरकारी ख़्चे से अनुपात अधिक है, इस का एक कारण यह भी है कि 
यह देश बहुत विस्तृत है ओर प्रति आम, आय की रक़म कम रहती है, 
तथापि यदि उच्च पर्दों पर भारतीयों की नियुक्ति हो तो उन के वेतनादि में 
बहुत क्रिफ्रायत हो सकती है, ओर फत्नतः इस विभाग मे होनेवाला रूचे 
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भी घट सकता है। इस समय यथपि निम्न कर्मचारियों का वेतन सामूली 
है, उच्च पदों पर अधिकतर विदेशी ओर विशेषतः अगरेज़ नियुक्त हैं जिन्हें 
वेतन बहुत अधिक दिया जाता है। इन नोकरियों के भारतीयकरण द्वारा 
इस मह के ख़र्च में कमी की जानी चाहिए । 

सिवितल्-शासन--इस मद्द के केंद्रीय भाग में निम्नलिखित व्यय 
सम्मिलित होता हैः--गवर्नर-जनरल, तथा भारत-सरकार के सदस्यों, 
भारतीय च्यवस्थापक-सभा और राज्य परिषद्‌-संबंधी ख़र्च, केद्रीय 
सेक्रटेरियणट भर हेड-क्वा्टरों' के आफ्रिस को मज़र्च, बंदरगाहों, हवाई 
जहाज़ों, खदेश ( होम ) विभाग, राजनेतिक विभाग, तथा हिसाब का 
ज्ञॉच-संबंधी द़र्च, दीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों में होनेवाला ( चीफ़ कमि- 
श्नरों, ज़िलाधीशों, और उन के अधीन कर्मचारियों, न्याय, पुलिस 
और जेल, विज्ञान, शिक्षा, स्वाध्य्य, चिढित्सा, कृषि और उद्योग-घंधे 
संबंधी ) ख़च, | इस मदद के प्रांतीय भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित 
होते हैं।--गवरनरों और उन के मंत्रियों के वेतन ओर दौरे आदि का ख़र्च, 
प्रांतीय व्यवस्थापक-सभाओों, तथा परिषदो-संबंधी ख़चे; प्रांतीय सेक्रेंटेरियट, 
रेबन्यू बोड, कमिश्नरों, कलेक्टरों और उन के सहायकों, तथा तदसीलदारों 
और उन के अधीन कर्मचारियों का वेतन और आफिस झ़्च; हिसाब 
की जाँच संबंधी ख़र्च । 

भारतवर्ष में ऊँची नौकारियाँ प्रायः अँगरेजों को ही दी जाती हैं। 
यहाँ उन्हें कितना सारी घेतन दिया जाता है इस के कुछ उदाहरण 


लीजिए!-- 

अधिकारी वार्षिक पेतन 
गवर्नर-जनरत २,४०,८००२७० 
गवनेर-जनरल की प्रबंधकारिणी कोसित के मैंचर प्रत्येक 


८०,०००, रु५ 


्‌ कमांडर-इन-चीफ़ ) १,००,०००, रुं० 
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शर्वनर ६६,००० से १,२०,००० ₹० तक 
घीफ़ कमिश्नर ३६,००० २७ 


ऊपर सि़् वेतन के श्रैक दिए हैं; एलाउंस के अंक तो भोर भी 
अधिक चकित करते हैं। उदाहरणार्थ, वाइसरोय का वार्षिक वेतन ओर 
पत्नाउंस मिल कर चोदृह पंद्रह लाख तक पहुँच जाता है। संसार के, 
भ्राथिक रर्षटे से उन्नत॑ देशों में सी, कहें एक में शासकों का वेतन भर 
एंलाउंस इतना अधिक नहीं है। 


भारतवैष में सरकारी पदाधिकारियों की छुट्टी के नियम भी ऐसी 
उंदारता से बनाएं गएं हैं कि उन के द्वारा होनेवाले काम में हज॑ न होने 
देने के वांस्ते, कम से कम ४० फ्री संदी आदमी अधिक रखने पढ़ते हैं । 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सके, उस के लिए हमें १४० रखने 
पढ़ते हैं। इस से ख़्े बहुत धढ़ जाता है। 


इस ध्यय॑ में काफ़ी किफायत करने की आवश्यकता है। जिन विभाएं 
को मिलाकर इकट्ठा चल्नाया जा सके, उन के लिए अलग-अलग अ्रधिक खर्च 
न किया जाय | तथा जब किसी अधिकारी का कोई विशेष कार्य न हो 
तो उसे का नाम-मात्र का कार्य औरों में बॉँट दिया जोना चाहिऐ उदाः 
हरणाये, सद्राप्त प्रांत में कमिश्नरों के बिना भी काम बराबर चले रहें है, 
तो अन्य भांतों में इन के वेतन तथा इन के कार्याक्षयों का ज़र्च बंद कर 
दिया जाना चाहिए, परंतु केवल दो चार बढ़े-बढ़े पदों को हटाने से ही 
कास न चलेगा। वतमान अवस्था में सभी पदों का वेतन निष्पत्त साव से 
स्थिर होना चाहिए; रंग या जाति का भेद-भाव नहीं रखना चाहिए । 
यदि अंगरेज्ञ साधारण न्यायानुमोदित वेतन पर काम न करें तो स्वदेश- 
भारत-संतान से काम लिया जाना चाहिए। बड़े पदों का 

वेतन कम कर के उन स्थानों पर भारतीय अधिक संख्या में नियुक्त किए / 
जाँय । उन्हें समुद्र-्यात्रा आदि का भारी एलाउंस देने की भी आवश्यकता 
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न होगी, जो विदेशियों को दिया जाता है। परंतु इस में एक बाधा 
है। बहुत से उच्च पदाधिकारियों का वेतन क़ानून से निर्धारित है, उस में 
कंद्रीय अथवा आंतीय व्यवस्थापक-मंडल कुछु कमी नहीं कर सकता | 
अतः इस मह में कुछ वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में 
यथेष्ठ परिवर्तन हो । भ्रस्तु, सरकारी पदाधिकारियों के वेतनादि पर लोक 
प्रतिनिधियों को पूर्ण नियंत्रणाधिकार रहना चाहिए । 


स्थाय--इस महू में निश्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं;--हाईकोर, 
कानूनी अ्रफ़सर, ऐडमिनिस्ट्रेटर-जनरल, घूड़ीशल कमिश्नर, दीवानी और 
सेशन कोर्ट, (ज़िला ओर सेशन जज, सवार्डिनेट जज, मुंसिक्र, मुहाफ़िज् 
दफ्तर, और अ्रन्य कर्मचारी) अदालत ज़फ़ीफ़ा, और, वकीलों की परीक्षा 
का ख़च । 

इस विभाग को कार्य-हमता घटाएं बिना भी इस के ख़र्च में कमी की 
जा सकती है। आपमरेरी मजिस्धेटों (अवैेतनिक) न्याय करनेवालों, और 
मुंसिफ्रों करी नियुक्ति अधिकाधिक होनी चाहिए। हाँ, वे सुयोग्य, ईमानदार 
और विचारवात्र व्यक्ति ही हों | आजकल अभ्रधिकांश अच्छे व्यक्तियों 
की नियुक्तियाँ न होने से सर्वताधारण की धारणा आनरेरी मल्स्ट्रे के 
विषय में भ्रच्दी नहीं है। तनिक विवेक से काम्र लिया जाय तो देश में 
पर्याप्त सुयोग्य व्यक्ति मित्र सकते हैं, जो अपने उत्तरदायित्व को 
समझते हुए सेवा-भाव से न्‍्याय-कार्य का संपादन कर सकते हैं। अस्तु, 
ऐसे च्यक्तियों की नियुक्ति से वेतन-भोगी मेजिस्ट्रेे भर सुंसिफ्नों की 


५ 


संख्या में ओर फलत: इस मदद के ज़र्च मे काफ़ी कमी हो सकती दै। 


पुनः स्थान-स्थाव पर पंचायतों की स्थापना से भी इस मद में बढ़ी 
बचत होती है। उस की वृद्धि और विस्तार के लिए विशेष प्रयत्न किए 
जाने की आवश्यकना है। वर्तमान काल में पंच नामज़द किए जाते हैं, 
वे निर्वाचित होने कगे तो थे अधिक विश्वास-भाजन बच जाये। पंचायतों 
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में विशेष लाभ यह है कि पंच स्थानीय ध्यक्ति होने से मामले अंकदमे 
के संबंध में अच्छी जानकारों रखते हैं और इस लिए न्याथ अच्छा 
कर सकते हैं। क्योंकि पंचायतों भें वकील क्षोग पेरवी नहीं करते, 
अतः इन के द्वारा मुक्तदमे का फेसला कराने में जोगों का ख़र्च भी कम 
होता है। 


जेल-विभाग--इस भद्द में जेल-प्रबंध, तथा जेलों के सामान- 
संबंधी ज़्व॑ सम्मित्षित हैं। जेत्नों के प्रबंध-व्यथ में इंस्पेक्टर-जनरज्ञ 
ओर उन के दफ्तर आदि, सेंट्रढ जेल, ज़िला जेल, हवालात, जेल-संबंधी 
पुलिस, जरायस पेशा जातियों के सुधारा्थ किया हुआ व्यय, भौर क्रेदियों 
के जेल से छूटने पर उन्हें निरवाहार्थ दिया हुआ रुपया शामिल है । जेल्ों 
के साम्रान में .कैदियों के लिए लिया हुआ खाद्य पदार्थ ख़रीदने में 
तथा जेल के कारखानों में काम करनेवाले नौकर, क्लके, भर 
यांत्रिक के वेतन में तथा पत्न-व्यवक्षार आदि में होनेवाला खर्च गरिना 
जाता है| 

वर्तमान दशा में जेलों पर' किया जानेचाला व्यय राज्य या समाज 
के लिए यथेष्ट हितकर नहीं है। जो श्रादसी पक बार' कैद,हो छुकता 
है, वह जेल-के वातावरण और व्यवहार के कारण बहुधा भौर अधिक 
अपराधी बन जाता है, तथा समाज की उस पर संदेह-भरी दृष्टि रहने से 
उसे अपनी आजीविका के लिए बढ़ी कठिनाई होती है। इस से उस की 
अपराध-पबृत्ति' और भी बढ़ जांती है। जेल्ों की प्रणाक्षी में आमृत्न 
परिवतंन होने की आवश्यकता है । 


५८ राजस् 

पुलिस-विसाग--इस सह का ब्योरा इस प्रकार है-- 

( के ) इंस्पेक्टर-ज॑ंनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल, इत्यादि बड़े-बढे 
अफसरों का वेतन ओर आफिस ज़्े । 


(ख ) खुफ़िया (सी० आई० डी० ) विभाग का ज़्चे | 

(ग ) ज़िला सुपरिच्डट, उन के मांतहत अफसर, पुलिस के सिपाही 
इ््यादि के वेतन शोर आफिस ख़र्च । 

(घ ) याँदों की पुलिस का खर्चे । 

( च ) रेढवे पुलिस का खचे । 


सरकार का पुल्चिस का, झोर ज़ास कर जछुफ़िया-पुलिस विभाग का 
व्यय बहुत बढ़ा हुआ है। भावः साधारण एंवं खुफिया दोनों प्रकार 
की पुलिस में बहुत कम शिक्षित भोर बहुत कम सस्य व्यक्ति रहते हैं। 
निम्न कर्मचारियों के वेतदव भी बहुत कस हैं। आवश्यकता हैकि 
पुलिस कर्मचारियों छी संज़्या कम को जाय। हाँ, जो व्यक्ति रह दे 
अधिक योग्य शिक्षित ओर सभ्य हों। उच्च पदाधिकारियों छा वेतन 
कम करने तथा सारतदासियों को भ्रधिकाधिक नियुक्ति करने से इस सह 
के ख़र्च में बहुत कमी हो सकती है । 

गाँवों की पुक्तिस के ज़र्च के संबंध में किफायत की 
ज़्यादा गुंनाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकाँश भाग 


शांति भर सुच्यवस्था का व्यय ५९ 


चौकीदारों का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
प्रजा को संतुष्ट रख सके तो पुलिस के बल की, ( एवं इस विभाग के 
लिए ख़र्च की ) आवश्यकता बहुत कम रह जाय । 


राजनैतिक ख़चे--इस मह में बहुत-सा खर्च परिचमी सीमा के 
स्थानों में होता है, वहों सरदारों को शांति-स्थापन के लिए विविध रक्रमें 
दी जाती हैं । विदेशों में अथवा भारतवर्ष के देशी राज्यों में, भारत-सरकार 
के जो एजट रहते हैं उन का वेतन आदि भी इसी मद के ख़र्च में सम्मिल्षित 
होता है। इस खर्च पर 5 यवस्थापक-संडल के सदस्यों को भत देने का 
अधिकार नहीं है। इस ख़र्च में वास्तविक कमी करने के लिए सीसा-प्रांत- 
संबंधी नीति में परिवंतन किए जाने की आवश्यकता है। 

पेंशन--पशन देना सिद्धांत से भ्रष्छा है, इस से सरकारी कर्म- 
चारियों को निर्धारित अ्रवधि तक भल्ली प्रकार कार्य संपादन कर झुकने 
पर अपने निर्वाह की इतनी चिंता नहीं रहती, अतः वे अपना कार्य यथा- 
संभव संतोष-जनक बनाए रखते हैं। परंतु यह स्मरण रखने की बात है 
कि पशन सेवा करने के उपल्षच्य में दिया जाता है, यह एक प्रकार से वेतन 
का ही स्वरूप है, अ्रत. उन्हों कर्मचारियों को दी ज्ञानी उचित है जो 
साधारण वेतन पर, भर काफ़ी समय तक काम कर । 


उठा परिच्छेद 


जन-हितकारी कार्यों का व्यय 


जन-हितकारी कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं;--शिक्षा, 
खारथ्य और चिकित्सा; कृषि और उद्योग; सिविल निर्माण-कार्य; मुद्रा 
टकसाल और विनिमय; विज्ञान ओर बंदरगाहों-संबंधी कार्य । 

शिक्षा--इस मद में इन विपयों का ख़र्च होता है ।-विश्व-विधालय 
और कालिज, माध्यमिक (सेकेंडरी) हाई स्कूल; प्रारंभिक शिक्षा; अन्य 
ख़ास-ख़ास स्कूल, डाग्रेक्टर, इंस्पेक्टर इत्यादि का वेतन, आफिस झ्र्चे; 
छात्रवृत्ति 


इस मह में ख़र्च अपेक्ताकृत बहुत कम होता है भोर उस का जनता 
को यथेष्ट लाभ नहीं मिल रहा है। भारतवर्ष की शिक्षा-प्रणाल्वी में 
आमूल परिवर्तत करने की आवश्यकता है। कालिजों से निकले हुए 
श्रधिकतर युवक इंधर-उघर बेकार फिरते हैं, उन्हें श्रपनी आजीविका 
के उपाजन का मार्ग नहीं मिलता, श्र उच का जीवन बढ़ा संकटमय होता 
है। अनेक बार तो आत्महत्या के भी समाचार मिलते हैं। ओद्योगिक 
और शिवप-<यवसाथ ग्रादि की शिक्षा को चहुत ज़रूरत है। 

भारतवर्ष इस समय क्ृपि-प्रधान देश है, परंतु यहाँ की शिक्षा इस 
दृष्टि से भी उपयोगी नहीं हो रही है। अनेक स्थानों में भाषा का भाध्यम 
ही अंगरेज़ी है, देशी भाषा नहीं। कृषि-कालिज और कृपि-स्कूलों से 
निकलनेवाले युवर्कों की प्रायः आमों में निवास करने तथा खेती का 
काम करने की रुचि नहीं रहती, अथवा यदि रुचि भी हो तो उन के पास 


जन-हितकारी कार्या' का व्यय ६ 


शावश्यक भूमि आदि साधन नहीं होते। इस का सुधार होना चाहिए, 
उपयुक्त कृपिशि्षा-संस्थाओं की, तथा कृषि को एक अ्रनिवार्य विषय के 
रुप में रखनेवाले माध्यमिक स्कूलों की, बहुत आवश्यकता है। 


देश में निरक्तरता का भयंकर साम्राज्य है। सन्‌ १६११-१२ ३६० में 
स्वर्गीय गोखले ने त्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क ओर 
अनिवार्य किए जाने के लिए प्रस्ताव किया था। उस समय विशेषत्या 
आर्थिक कठिनाईयों के कारण सरकार ने उसे स्वीकार व किया। श्रव 
सब प्रांतों ने इस शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता स्वीकार फर ली है, परंतु 
प्रगति बहुत,कम हुई है। उदाहरण के लिए संयुक्त-प्रांतीय सरकार ने उन 
स्यूनीसिपेलटियों को शिक्षा-संबंधी व्यय का दो-तिहाई रुपया देना स्वीकार 
किया है, जो अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करें, 
परतु प्रायः म्यूनीसिपेलटियों की आय के साधन इतने कम और उन की 
अन्य ज़रूरत इतनी अधिक हैं कि वे शिक्षा का एक-तिहाई झ्र्च अपने 
ऊपर नही ले सकतीं । यही कारण है कि बहुत कम म्यूनीसिपेलटियों ने 
अपनी हद्‌ में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य ओर निःशुल्क करने का प्रबंध 
किया है। ज़िला-बोडा' की हालत तो और भी ख़राब है, भामों में शिक्षा 
प्रचार की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है. बहुत कम आ्मों में 
अभी शिक्षा अनिवार्य की गई है। यदि यह महत्वपूर्ण कार्य इसी प्रकार 
चला तो यथेष्ट शिक्षा प्रचार के लिए सेकद़ों वर्ष लग जायेंगे । इस लिए 
प्रांतीय सरकारों को शीघ्र ही झामों में शिक्षा अनिवार्य किए जाने का अबंध 
करना चाहिए । 


हमारी समम में, इस की सब से उत्तम विधि यह है कि सरकार 
प्रत्येक ज्िल्ा-बोरड को ज़िले की मालगुज्ञारी का एक-तिहाई भाग शित्ता- 
प्रचार और अन्य कार्यो' के लिए दे दिया करे। इस से ये अनायास ही 
अपने-अपने ज्िल्ते में शित्ता को अनिवार्य और निःशुल्क कर सकेंगें। 


हर राजस्व 


जिल्ा-बोर्हो' को स्वयं भी शिक्षा-प्रचार की ओर उचित ध्यांव देना 
चाहिए । 

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में सी ऊचे-ऊँचे अधिकारियों के 
वेतन ओर बाहरी टीप-टाप के ख़र्च में बहुत कम्ती करने की ज़रूरत है । 
सर्व-साधारण को भी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करने 
का अधिकाधिक उद्योग करे। 


धमे--इस भहद से ईसाई पादरियों को वेतनादि दिया जाता है। 
इस का उद्देश्य सुल्की तथा सेनिक ईसाई-पादरियों की नेतिक उन्नति है। 
विगत वर्षों में इस मदद का ज्रर्च बढ़ कर ३३ छाख रुपए हो गया है, 
वृद्धि का कारण विशेषतया वेतन का बढ़ना है। इस मद का ख़र्च भारत 
सरकार द्वारा होता है, भोर इस पर व्यवस्थापक-मंडल को भत देने का 
अधिकार नहीं होता । यह क़ानून द्वारा निर्धारित है। जब कि भारतवर्ष 
में हिंदू , सुस्लिम, पार्सी आदि और भी कई धर्म प्रचलित हैं, सरकार 
द्वारा एक विशेष धर्म के लिए कुछ ख़्चें किया जाना सिद्धांत से स्वंधा 
अनुचित प्रतीत होता है; या तो सरकार सभी घर्माधिकारियों के लिए 
ख़्च करे, अथवा एक विशेष घममे के लिए. किए जानेवाले ख़र्च को भी 
बंद कर दे । । 
चिकित्सा ओर स्वास्थ्य-रक्ञा--इस मद में इन विषयों का खर्च 
सेग्मिलित है ।-- 


(श्र) चिक्त्सा-कार्याल्षय व्यय; सुपरिंटंडंट; ज़िला-चिकित्सा 
झफ़सर, ओर अन्य कर्मचारी; अस्पत्तात्त और शफ़ाज़ाने; सामान; सकान- 
किराया; विविध कमंचारियों का वेतन और भत्ता आदि; रोगियों के वस्र 
ओर भोजन, चिकित्सा सहायता; दाइयां, सेवा-समिति, आयुर्वेदिक 
कालिज भ्रादि; मेडिकल स्कूल शोर कालिज; पागल-प़ाना; रासायनिक 
परीक्षक | 


जनहिंतकारी कांयाँ का व्यय हरे 


(श्रा) ख्वास्थ्य-कार्यालय-व्यय; वेतन, भत्ता ओर सामान आदि 
स्वास्थ्य के लिए सहायता; ज्ञिल्ाग्बोर्डो' शोर अन्य संस्थाओं को, यात्रा 
के स्थानों को , नगरों या देहातों में स्वास्थ्य की उन्नति ; प्लेग, मेलेरिया, 
शोर छूत की बीमारियों का निवारण । 


भारतवर्ष में मृत्यु-संख्या बहुत॑ बढ़ी हुई है, महामारियों का भर्यंकर 
प्रकोप है। गाँवों भर शहरों के रोगियों की संख्या ओर अवस्था देखते हुए 
इस विभाग में ज़र्च बहुत्त कम होता है। इस के बढ़ाए जाने की ज़रूरत 
है। इस से हमारा यह अश्निप्राय नहीं कि सिफ़े डाक्टर लोग द्वी अधिक 
संख्या में निधुक्त किए जॉय ओर अस्पतालों तथा शफ़ाज़ानों की ही संख्या 
बढ़ाई जाय । येचों और हक्ीमों की भी यथेष्ट नियुक्ति की जानी चाहिए । 
ग़रोब आदमियों को मुफ़्त दवाई देने के लिए काफ़ी श्रोषधालय खुलने 
चांहिए। सेवा-समितियों को सहायता दे कर उन से भी बहुत काम कराया 
जा सकता है। देहातों में तो जनता की स्वास्थ्य-रत्षा के अबंध को बहुत 
ही कमी है। सरकारी और दर-सरकारी सभी प्रयत्नों की अवश्यकता है। 

कृषि--हस मद का ख़र्च इन विपयों में होता है;-- 

(अ) निरीचाण--अरधीन क॒म्चारी, पशुपालन, कृषि-प्रयोग; कृषि-ईजि- 
नियरिंग, कृषि-कालिज ओर अन्‍्वेषण-शाल्ता; अन्य निरीक्षक कर्मचारी; 
कृपि-फार्म, नुमाइश ओर मेले; वनस्पति-शाला, ज़िलों के और श्रन्य 
बांग़, कृषि-स्कूल । 

(आ) पशु-संबंधी व्यय--निरीक्षएं; नुमाइश या मेलों में इनाम; 
अस्पताल और शफ़ाज़ाने; पशुपालन-क्रिया; भ्रधीन कर्मचारी । 

(इ) सहकारी शाज्धू--रजिस्ट्रार; डिप्टी और सहायक रजिस्ट्रार, 
कलक ओर नौकर; हिसाब की जॉच; सफ़र का भत्ता, आकस्सिक व्यय, 
छोटे नोकरों का वेतन, दाइप राइटर, किताब, कपड़े आदि। 


जिन किसानों से सरकार प्रति वर्ष लगभग ३४ करोड रुपया साल- 
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गुजारी वसूल करती है, उन की भलाई के लिए केवल तीन करोड़ रुपए 
का ज़र्च बहुत कम है । किसान ही देश के अन्नदाता हैं, इस सई में 
कम से कम तिगुना तो व्यय होना चाहिए । 

पशुओं के संबंध में भी ख़चे बढ़ाना चाहिए। पशु-चिक्ध्सा विभाग 
को स्थापित हुए कई वर्ष हो गए, तो भी श्रभ्ची तक अनेक गाँवों में 
पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबंध करना बाक़ी है। सहकारिता के 
त्ञाभ अब जनता को प्रकट हो गए हैं, इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की 
ज़रूरत है। कृषि-विसाग के प्रयत्नों पर ही किसानों की, ओर इस लिए 
अधिकांश देश की उन्नति निर्भर है। देश में प्रति वर्ष अनाज की सयंकर 
कमी रहती है। यदि कृषि-विभाग के अफ़सर याँवों में जा कर अपनी देख- 
रेख में किसानों को नए तरीकों से खेती करने को उत्साहित कर, और 
उत्तम बीज आदि की सहायता दे तो देश में अ्रज्ञ की उपन सहज ही बढ़ 
सकती है। निस्‍्संदेह इस काम के लिए कृषि-विभाग के अफसर देश- 
प्रेमी एवं अनुभवी होने चाहिए । 

सन्‌ १६३१-३६ ६० से भारत-सरकार ने आमोन्नति के लिए विशेष 
व्यय करना आरंभ किया है। उस वर्ष एक करोड़ रुपया इस कार्य के लिए 
निर्धारित किया गया, तथा अगले दर्ष बजट सें बचत होने पर वह भी इसी 
मद में लगाने का विचार किया गया। सरकार द्वारा ख़र्च की जाने वाली 
रकम का परिसाण, विशाल ग्राम-क्षेत्र तथा ग्राम-जनता की दृष्टि से बहुत ही 
कम है। परंतु इसका भी सभ्यक्‌ उपयोग नहीं होता । अधिकतर रुपया 
सरकारी कर्मचारियों के पेतव और भत्ते आदि में, तथा कुछ दिखावटी 
कार्मों में द्वचे होता है। लोक-प्रतिनिधियों तथा जब-सेवर्कों का सहयोग 
प्राप्त नहीं किया जाता, भर जो व्यक्ति सेवा-साव से आम-कार्य करते हैं, 
उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति या सहायता नहीं दी जाती। यही 
कारण है कि कृषि-विभाग द्वारा किए जानेवाले खचे से कृपकों को 
यथेप्ट लाभ नहीं पहुँचता । 


जन-हितकारी कार्यो का व्यय ६५ 


उद्योग-धंधे--इस मद में ज्भच हन विपयों में होता है--निरीक्षण, 
उद्योग-धंधों को सहायता, अस्वेषण-संस्थाएं, उद्योग ओर शिव्प-पंस्थाएँ, 
श्रोद्यागिक बोर्ड की इच्छा से खर्च होनेवाला ख़ुचे | 


इस विभाग में भी खर्च बहुत कम होता है। उद्योग-धंधों को 
प्रोत्ताहन देने के लिए खचचे बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही 
इस विभाग के कर्मचारी जनता के अधिक संपक में आएँ ओर मितथ्य- 
यिता-पूरवंक लगन से काम करे, तभी यथेष्ट लाभ हो सकता है। महात्मा 
गाँधी के अखिल-भारतौय चर्खा-संघ ने ग्रासोद्योगों कौ उन्नत्ति के लिए 
बडा उपयोगी काम किया है। सरकारी कर्मचारियों को इस से शिक्षा लेन 
चाहिए तथा इस विभाग के खुर्च से जनता को अधिकतम लाभ पहुँचाने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 


सिविल निर्माण-कार्य--इस मह के केंद्रीय भाग में भारत-सरकार 
से सबध रखनेवाली इमारत, तथा दुष्नतर, एवं समुद्नों में रोशनी-घर 
आदि बनाने तथा उन की मरस्मत करने का व्यय सम्मिलित है, भ्रोर 
प्रांतीय सिधिल निर्माण-कार्य के ख़्च में निश्नलिखित खुर्च होता है।--- 
नई इमारतों का खुचे, नई सडकों का खूचे, सडकों और इमारतों की 
दुरुत्ती का खूचे, अफ़सरों का वेतन ओर आफ़िस खच, श्ौज्ञार इत्यादि 
खुरीदने का खर्च, म्युतीसिपेलिटी, ज़िला बोर्ड और क्रस्बों की इमारतों 
के लिए दी जानेवाल्ी रकम, स्वास्थ्य-रत्ता के लिए निर्माण-कार्य, इमारतें 
तथा पुल आदि । 

इस विभाग में बहुधा अच्छा ईमानदारी का काम नहीं होता। 
यथेष्ट सावधानी बतंने से बड़ी बचत हो सकती है, और उस बचत में 
कुछ ओर रुपया मिला कर ज़िला-बोर्डा' की वे नई सड़कें बनवाई जा 
सकती हैं, जिन की व्यापार अथवा आम्रदोरफ़्त के क्षिए अत्यंत आवश्यकता 
है श्रौर जो धनाभाव के कारण नहीं बनवाई ज्ञा रही हैं । 
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मुद्रा, टक्साज्ष ओर विनिसय--हस सह के केंद्रीय हिसाब में, 
इन विदयों के कार्यालयों तथा उकसालों को चढाने का खर्च शामिल है। 
विनिमय की कावूनी दर एक शिलिंग छु। पंस फ्री रुपया है। इस प्रकार 
इंगलेंड में सारतव्-संदंधी जो जब होता है, उसे छुड्धाने के लिए एक 
पोंड पीछे, तेरह स्पए पाँच भावे चार पाई दिया जाता है। जब कभी यह 
दुर गिर जाती है, उदाहरण के लिए फ़ी रुपया एक शिलिंग चार पस हो 
जाती है, भर प्रति पोड ११ ० देने पढ़ते हैं, तो इस से जो चति होती 
है, वह विनिमय की मह के खुच्चे में डाल दी जाती है। (यदि विनिमय की 
दर बढ़ जाय तो उस से होनेवाला क्वास, विनिमय की प्राय से शामिल 
किया जाता है। ) 

इस मह के प्रांतीय हिसाद से अधिकांश केबल वितिमय-संबंधी 
खुर्च हो होता है। वितिमय की दर से जब आंतों को हानि होती है, तो 
वह इस सह के खर्च में दिखाई जाती है। 


सातवोँ परिच्छेद 
व्यवसायिक कार्यों का व्यय 


व्यवसायिक काये-भारतवर्ष में सरकार द्वारा किए जानेवाल्े 
व्यवसायिक काये निम्नलिखित हैं।--रेल, डाक भ्ोर तार, जंगल, नहर, 
तथा स्टेशनरी ओर छापाखाना । 

रेल--सन्‌ १६२९ ई० से रेलों का हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से 
पृथक्‌ रक्खा जाने त्गा है। रेलों का काम यहाँ सन्‌ १८४४६ ईं० से प्रारंभ 
हुआ। आरंस में उन का प्रबंध और संचालन विविध कंपनियों द्वारा 
होता रहा। सरकार ने उन के लिए एक निर्धारित लाभ की ज़िस्मेदारी 
ले ली थी, अतः उन्हों ने मितव्ययिता से काम नहीं किया। बहुत-सा 
खर्च अंधाधुंध कर डाला । कालांतर में बहुत सी लाइने सरकार ने खरीद 
लीं, इन में कुछ का प्रबंध वह स्वयं करती है, ओर कुछ का कंपनियों के 
ही हाथ में है। प्रबंध करनेवाद्वी कंपनियों को शत्नामे के अनुसार 
मुनाफा तथा झृद मिलता है । 

रेल की मह में निम्नलिखित व्यय होता हैः-- 

(क) सरकारी रेज्ों का खूचे, ऋण पर सूद, कंपनियों की लगाई 
पूंजी पर सूद, रेलों के खरीदने के लिए वार्षिक वृत्ति, ज्ञति-पूर्ति-निधि। 

(ख) सहायता-दृत्त कंपनियो-संबंधो खुर्चे। 

किफ़ायत कमेटी ने सन्‌ १६२२ ई० में लाइन उखाढ़ने और फिर से 
बेठाने की फ़ज़्लखू्ची की आलोचना की, और ऐसी लाइनों के खूर्च की 
ओर विशेष रूप से ध्यान दिल्लाया, जिन से उस समय सुनाफ़ा नहीं 
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होता था। कमेटी ने बतल्लाया कि कितनी ही लाइनों से ज़रूरत से ज़्यादा 
इंजिन और डिव्बे रक्खे गए हैं, उस की सिफ़ारिश थी की थे सुनाफ़े की 
लाइनों का खू्चे घटाया जाय । सब रेज्ञों सें काम चलाने का खूचे, इस 
हिसाब से घटाना चाहिए कि सरकार ने जितनी पूंजी लगाई है, उस पर 
मामूली हालत में कम से कम ९॥ फ़ी सदी झुनाफ़ा हो। उच्च कमचा- 
रियों का वेतन घठाने तथा आवश्यक सामान भारतवर्ष में ही बनवाने से 
भी इस सह सें बचत की जानी चाहिए । 


डाक और तार--इस मद्द के व्यय में अधिकांश इस कार्य में 
लगाई हुईं पूँजी का सूद ही है। इस विभाग संबंधी विशेष बातें आगे 
* उस से होनेवाल्दी आय के प्रसंग से कही जॉयगी। 

जंगज--इस मह में निम्न विषयों के ख़र्च का समावेश हैं --संचालन- 
व्यय, चीफ़ फंज़रवेटर, क्लक, नोकर, डेरे आदि का व्यय; जंगलों की 
रत्न, और विस्तार; पशु, स्टोर, श्रौज़ार, पुल झआदि: ज॑गल से 
लकडी ओर दूसरी पेदाबार लाने का ख़्च; अफसर, नोकर, क्लक आदि 
का वेतन, कार्यालय-ब्यय आदि । 

अन्य विभागों की भाँति इस में भी बड़े-बड़े अफ़्सरों का वेतन भर 
संख्या कम करने से बचत हो सकती है । 


आवपाशी--इस मदद में निश्नलिखित व्यय सम्मिलित होता हैः-- 
( १ ) पुरानी नहरों के चालू रखने का ख़्च (२) बहरों में लगी हुई 
पूंजी का व्याज ( ३ ) नई नहरों का ख़्च । 

सरकार नहरों का काम क्रमशः बढ़ा रही है, यह भ्रच्छी बात है, 
इस से किसानों को लाभ होता है शोर सरकार को सी बड़ी आमदनी 
होती है। इस कार्य के बराबर बढ़ते रहने की अभी बहुत ज़रूरत है । 

स्टेशनरी ओर छापाखाना--इस का ब्यौरा इस प्रकार है;-- 
सरकारी भौर जेल के प्रेस के सुपरिं टेंडेंट भोर अन्य कर्मचारियों का 
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वेतन और अलाउंस, प्रेस की मशीन और सामान, गोदाम, जिरदे 
बंधाईं, टाइप ढालना आदि आदि: स्टेशनरी जो सरकारी स्टोर से 
ली गईं । 

विशेष वक्तव्य-व्यय की सह में अब केबल ऋण का सूद रहता 


है। इस विषय का सविस्तर विचार अन्यत्र एक ख्तंत्न परिच्छेद में 
किया जायगा । 


'ंध०:ाहब्ग्गएडक, ८॥००्यवारदठें जाउातापफनक;. इजरा०कऊफक 


आठ5वाँ परिच्छेद 
आय के साधन 


प्राक्पत--अब से राजा ओर प्रजा का संबंध होने लगा, तभी से 
राजा को अपने सुख्य भ्रथवा गोण सभी कार्यों को करने के लिए धन की 
आवश्यकता होने लगी । इसी ल्लिए राजा को प्रज्ञा से धव मिलने लगा। 
राजा को मिल्लनेवाले इस धन का स्वरूप देश-काल के अनुसार बदलता 
रहा है। पहले एक ससय ऐसा भी रह चुका है कि प्रजा राजा को उस 
के विविध कायो के लिए स्वयं ही धन दे दिया करती थी। अब राजा कर 
या टैक्स लगा कर तथा अन्य प्रकार से आ्रावश्यक धन वसूत्न करता है। 

राज्य की आय के साधन--आज कज् राज्य की आय के 
निम्नलिखित साधन होते हैं।-- 

(१ ) स्वयं सरकार द्वारा भ्रधिकृत तथा प्रबंधित संपत्ति, नज़ूल । 

(२ ) उत्तराधिकारी के बिना मरनेवाल्ले व्यक्तियों की संपत्ति । 

(३ ) युद्ध भादि के लिए, लोगों का स्वेच्छा-पूर्वक दिया हुआ दान । 

(४ ) चंदा या सहायता, भोर ज़ब्त किया हुआ साल । 

(४ ) महसूक्ष था किराए-भाढ़े आ्रादि से होने चाली व्यवसायिक 
झाय । 

(६ ) फ़ीस या शुल्क । 

(७) फर। 

इन में से प्रथम तीन साधनों के विपय में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं है । 
शेप के संबंध में कुछ विचार आगे किया जाता है। ४ 
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जब्त किया हुआ मा और जुर्माना--हुछ घोर राजद्रोह भआदि 
के अपराध करनेवाले व्यक्ति का माल सरकार द्वारा ज़ब्त किया जाता है । 
यह बहुत कम दशाओं में होता है, पर जब भी होता है, तो यह सरकारी 
आय का साधन बनता है, यद्यपि इस का सुख्य उद्देश्य आय-प्राप्ति नहीं 
होता, अपराधी व्यक्ति को दूंड देना होता है। जुर्माने की बात पअ्रपेत्षा-कत 
साधारण है। जब कोई व्यक्ति राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है तो 
उसे दंड या जुर्माना, अथवा दोनों होते हैं। सरकारी कर समय पर न 
घुकने की दशा भें भी जुर्माना होता है। कभी-कभी कुछ व्यक्तियों के 
अपराध के कारण गाँव या नगर भर पर जुर्माना किया जाता है। जुर्माते 
का उद्देश्य श्ञाय नहीं होता, यद्यपि इस से भराय होती है। उद्देश्य का 
विचार करते हुए, यह करों के अंतर्गत नही साना जाता, पर कुछ लोग इसे 
कर मानते भी हैं । 


महसूत्र या किराए-भाड़े आदि की आय+--अंगरेजी में इस के 
लिए 'रेट्स' शब्द है। यह एक प्रकार से व्यवसायिक आय है। सरकार 
जनता के लिए कुछ कार्य ऐसे करती है, जिन्हें आदमी अ्रल्लग-अंलग नहीं 
कर सकते, या जिन के ल्षिए बहुत अधिक जी की आवश्यकता 
होती है। थे कार्य सरकार के सुण्य कार्यों में से नहीं होते, भौर 
होते हैं। जो व्यक्ति इन कार्यों से लाभ उठाता है वह उस का मूल्य 
अर्थात्‌ सहसूल्न या किराया भाड़ा श्रादि चुकाता है। ये कार्य देश-काल के 
अजुसार सित्न-मिन्त होते हैं। कुछ देशों में रेल, जहाज़, नहर, डाक, तार, 
आदि पर राज्य का अधिकार होता है। रेलों का प्रबंध कहीं तो सरकार 
स्वयं करती है और कहीं कंपनियों को नियत सम्रय के लिए ठेका दे दिया 
जाता है। पीछे वे राज्य की हो जाती हैं। कंपनियाँ व्यापारिक ह'ग से 
काम चल्षाती हैं, अतः साधारणतया मित्तव्ययिता होती है, परंतु वे जनता 
के हित का ध्यान कमर रखती हैं । यदि पूर्वोक्त व्यापारिक कार्यों से मुनाफ़ा 
होता हो, तो यह स्पष्ट ही है कि इन कार्यों के संचालन में जितना व्यय 
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होता है, उस की अपेज्ञा प्रजा से धव अधिक वसूल किया जाता है। कुछ 
लोगों का सत है कि राज्य की यह झांय भी कर समझभी चाहिए, क्योंकि 
यह राज्य के कायों में ख़र्च होती है, यदि यह आय न हो, तो राज्य अन्य 
प्रकार के करों से प्रजा से आय प्राप्त करके अपना कार्य चल्नाता । 

कुछ आदमी इंस आय को बहुत अच्छा समझते हैं, कारण कि यह 
उन लोगों से वसूत्न की जाती है जो इसे देना सहन कर सकते है। परंतु 
यदि फ़जूल ख़र्ची होती हो या सुनाफ़ा अ्रधिक रहता हो तो यह भाय भी 
प्रजा के बहुत दुसझ्य हो जाती है, ओर इस से व्यापार आदि में बाधा 
हो सकती है। भारतवष में रेज़ों ओर जहाज़ों की कंपनियाँ बहुत पत्तपात 
करती हैं और यहाँ के कच्चे माल की निर्यात और विदेशी तैयार मात्न की 
आयात पर अपेक्षाकृत कम महसूल ले कर उन्हें उत्तेजित करती है, श्रोर 
भारतीय उद्योग-धंधों के लिए घातक होती हैं । 

डाक और तार की आमदनी भी इंसी प्रकार की है। डाक द्वारा बहुत 
से आदमी पुस्तक या अखबार आदि भी सँगाते हैं, इस लिए इस का 
शुल्क अधिक होने पर शिक्षा ओर साहित्य में बाधक होता है। कुछ लोगों 
का कहना है कि भारतवर्ष में कांड ओर लिफ़ाफ़े का मूल्य अन्य देशों की 
अपेत्ता कम है, पर॑तु यहाँ के जन-साधारण की झआार्थिक स्थिति का विचार 
कर लेने पर उक्त कथन अमपूर्ण सिद्ध हो जाता है। 

फ्रीस या शुल्क--यह न्याय, शिक्षा, रजिस्टरी करने या पेट देने 
आ्रादि कुछ विशेष कार्यो' के लिए सरकार द्वारा भ्रनिवाये रूप से लिया 
हुआ धन है। यह उसी व्यक्ति या व्यक्तिःसमूह से लिया जाता है, नो 
उक्त किसी कार्य से जाम उठाना चाहता है। इस का अनिवार्य रुप? 
समझरूने के लिए जानना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई 
अदालती डिग्री सरकार से भाग्य करानी है तो उसे किसी ऐसी 
अदालत में ही अपने मुक़दमे का फ़ेसला कराना होगा जो सरकार 
द्वारा स्थापित या भ्रन्ुमोदित हो। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की शिक्षा 
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संबंधी डिग्री सनद या डिप्लोमा सरकार तभी मान्य करती है, जब 
कि उस ने सरकारी या सरकार-संवद्धू संस्था में शिक्षा पाई हो, था 
परीक्षा दी हो। इस लिए शिक्षा-संबंधी थोग्यता कों सरकार से मान्य 
कराने के लिए उक्त संस्थाओं की फ़ीस या शुर्क देना अनिवार्य है। 
साधारणतया इस का परिमाण किए हुए कार्य की तुलना में कम रहता 
है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के चलाने में जितना खर्च पढता है, उस 
स्कूल में पढ़नेवाल्ों की फीस उस श्रनुपात से कम ही रहती है। भारत- 
वर्ष में न्‍्याय-शुर्क झ़र्च की प्पेत्ता कहीं अधिक है, इस से सरकार को 
काफ़ी आय होती है। 

करों के संबंध में आगे लिखा जायगा। उन में ओर फ़ीस में यह 
अंतर है कि कर उन कामों के वास्‍्ते लिए जाते हैं, जिन का संबंध व्यक्ति 
विशेष से न हो, जो सब के लिए समान-रूप से लाभदायक समझे जाते 
हों; इस के विपरीत, फ़ीस केवल उन व्यक्तियों से ली जाती है, जो फीस 
के उपलबच्य में भ्त्यत्ष रूप से क्ञाभ उठाते हैं । 

कर--आज़ कत्ल राज्यों की श्रधिकांश आय करों द्वारा ही प्राप्त 
होती है। भिन्न-भिन्न लेखकों ने समय-समय पर 'कर” की परिभाषा 
 एथक-एथक की है। साधारणतया निम्नलिखित परिभाषा कौ जा सकती 

है--“कर, सार्वजनिक अधिकारियों को सरकार के उन कार्यों के लिए 

वाध्य-रूप से दिया हुआ धन है, जो सार्वजनिक हित के लिए किए जॉय, 
किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के लाभ के लिए नहीं ।” 

इस परिभाषा में निम्नलिखित बाते विचारणीय हैं--- 

१---सार्वेजनिक अधिकारियों में कद्वीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सब 
अधिकारी सम्मित्षित हैं। अ्रतः देद्दातों या क़र्बों से स्थानीय क्रार्यों' के 
लिए लिया हुआ घन भी कर है। 

२---जो धन लिया जाता है, वह सार्वजनिक हित के लिए खर्च 
किए जाने के लिए है, किसी व्यक्ति-विशेष या जाति-विशेष अथवा 
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समाज-विशेष के स्वार्थ-साधन के लिए नहीं। राज्य को इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि वह इस विपय मे पत्षपात से काम ने ते भर 
किसी विशेष समुदाय के लिए बहुत-सा घन न उड़ा दे । बहुधा स्वाधीन 
देशों में भी राज्य अपनी धनी या धर्माधिकारी ( पुरोहित श्रादि ) प्रजा के 
प्रभाव में रहता है। फिर पराधीन देशों का तो कहना ही क्या, उन में 
तो राज्य का पदे-पढ़े शासक जाति से प्रभावित होना संभव है । 


निससंदेह देश में ऐसे काम बहुत कम होते हैं जिन से उस के 
प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो; परंतु यदि किसी कार्य से अधिकांश जनता 
का हित हो भीर उस से लाभ उठाने में शेप जनता के लिए कोई बाधा 
न हो तो उस काम को सावजनिक कह सकते हैं। इस के विपरीत, यदि 
किसी कार्य से बहुत थोड़े-स आदमियों का द्वित होता हो, शेष उस का 
उपयोग न कर सक, और उन के लिए राज्य ने वैसा कोई दूसरा कार्य 
भी नहीं करा रवखा हो, तो इस कार्य को सार्वजनिक कहना जनता को धोखा 
देना है । हाँ, मिर्घन रोगी और अंगहीन प्रजा की रक्षा का कार्य सावज्ञनिक 
माना जाता है । 


कोई कार्य सार्वजनिक है या नहीं, इस बात की जाँच करने का यह 
एक स्थृत्न नियम दिया गया है, परंतु कमी-कभो बढ़ी जटिल समस्या 
उपस्थित हो जाती है। सुयोग्य न्यायाधीश ही भरच्छी तरह निर्णेय कर 
सकते हैं कि कोन-सा कार्य सार्वजनिक है शोर कोन-सा नहीं, दस लिए 
यह निर्णय करने का काम उन्हीं पर रहना चाहिए। भारतवर्ष में श्रौर 
तो भर, ईसाई धर्म-संबंधी ( एकज्ेज़िएस्टिकल ) खु्च भी प्रति वर्ष 
सार्वजनिक माना जाता है भ्रौर व्यवस्थापक-सभा उस पर अपना मत 
नहीं दे सकती । 


३--कर, अंततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिए जाते हैं । 
भोजन, वस्र झादि के कर कहने को तो पदार्थों पर द्ागाए जाते हैं, परंतु 
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इन के घुकानेवाले होते हैं, व्यक्ति या व्यक्तिसमूह ही । 

४--वाध्य-रूप से! कहने से अरपिप्राय यह है कि कर देने में च्यक्ति 
या व्यक्तिसमुह स्तंत्र नहीं है। वे फिसी निश्चित कर को देना चाह 
या न चाह, उन्हें वह देना ही पढेगा। जब राज्य प्रजा के यथेष्ट प्रति- 
निधियाँ द्वारा पूर्ण-रूप से नियंत्रित हो तो इस में विशेष अनोचित्य भी 
नहीं । परंतु जब कोई कर इस तरह का है, जिसे देश के बहुत से आदमी 

पसंद नहीं करते, या जब कर से वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकार व्यय 
होता है कि प्रजावर्ग के बहुत से आदमी उस के विरोधी हों, तो यह 
वाध्यता खदकती है । 

विदित हो कि आधुनिक काल में कर अनिवार्य करने में मूल उद्देश्य 
यह है कि कर का भार सब पर समान रूप से पढ़े । यदि किसी आदमी 
को इस से झुक्त कर दिया जावे तो उस के हिस्से का कर-भार दूसरों पर 
पड़ेगा; इस लिए प्रत्येक समर्थ व्यक्ति से कर अनिवार्य रूप में ही जेना 
न्यायाजुमोदित है । 

६“ घन? से यहां ग्र्िप्राय केवल प्राकृतिक या भोतिक पदार्थों से 
ही नहीं। अनिवार्य-रूप से सेनिक सेवा या बेगार लेना श्रथवा भ्रन्य 
कार्य करना भी पहले चिरकाल तक कर का ही एक स्वरूप माना गया 
है। अब भी युद-काल में सेनिक-सेवा लिया जाना न्याय-पिरुद्ध नहीं 
समझा जाता । हाँ, साधारण परिस्थिति में भी झनेक स्थानों में जो बेगार 
ली जाती है, वह सर्वथा अनुचित और न्याय-पिरुद् है। 

विशेष वक्तव्य--स्मरण रहे कि 'कर' प्रजा से वसूल किए जाते 
हैं, ओर प्रजा के लिए वसूल किए जाते हैं। श्रतः प्रजा को वह जानने का 
अधिकार है कि करों के रूप में जो धन राज्य संग्रह करता है, वह किन- 
किन कार्यों में व्यय किया जाता है। 


राज्य-कर का आधार संपत्ति पर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार होना 
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है। यदि समस्त पदार्थों' पर राज्य का ही स्वामित्व हो, तो व्यक्तिगत आय 
न हो, फिर करों की भी ज़रूरत न रहे; कारण उस दशा में सब आय 
सरकार की होगी, वही सब प्रकार का ज़र्च सी करेगी। उसी में उन 
कार्यों के दिए किया हुआ ज़चे भी श्रा जायगा, जिन के लिए वह कर 
लेती है । 


राज्य की आय के साधनों संबंधी प्रारंसिक बातों का वर्णन कर 
घुकने पर, अरब अगले परिच्छेद में इस विषय पर विचार किया जायगा कि 
कर निर्धारित करने के नियम क्या हैं, ओर उन का किस प्रकार अथवा 
कहां तक पालन होता है । झ्ाय के अन्‍य साधनों के विषय स्पष्ट ही हैं, 
उन के संबंध में विशेष क्षिखने की आवश्यकता नहीं । 


साय ०क पडक॑पकाबा १ छऋ०ूफाा९ जकए७ 


नवां परिच्छेद 
कर-संबंधी सिद्धांत 

प्राक्षपन--हम पहले कह थाए हैं कि चिरकाल्न से राजा लोग 
अपनी प्रजा से कर जेते रहे हैं। देश की भिन्न-भिन्न परिस्थिति के अनुसार 
कर-संबंधी नीति बदलती रही है। आधुनिक श्रथंशास्र-वेत्ताओं ने इस 
विषय का विशेष विचार श्रदारहवीं शताब्दी के अंत में किया है । 

आउम स्मिथ के नियस--कर लगाने क्रे संबंध में श्र्थशास्र के 
प्रवत्तेंक मि० आउम स्मिथ के चार नियम असिद्ध हैं। यद्यपि इन की 
व्याख्या में बहुत विद्वातों का भिन्न-भिन्न तक होता है ओर उन्हें पूर्णतः 
पाज्षन करना कठिन है, तथापि इन के सम्नुचित विवेचन से राजा ओर 
प्रजा दोनों का लाभ है, कर-दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है और 
राज्य को अ्रधिकतम आय प्राप्त हो जाती है। अतः पहले इन नियमों 
को जान क्ेना उपयोगी होगा । 

पहला नियम) समानता --“ प्रत्येक राज्य के आदमियों को राज्य 
की सहायता के लिए यथा-संभव अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुपात में 


कर देना चाहिए, अर्थात्‌ उस्न आय के अनुपात में कर देना चाहिए जो 
राज्य-संरतण में उन में से अत्येक को प्राप्त है।” 


उपयुक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निर्धारित किए 
जायें कि प्रत्येक कर-दाता को सम्राव स्वाथ-त्याग करना पड़े । भिन्न-भिन्न 
आदसियों को कर देने में जो कष्ट अनुभव होता है, उस की ठौक-ठीक 
माप वहुत कठिन है; इस लिए कर को इस प्रकार ठहरावा कि सब को 
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समाव कष्ट हो, बहुत कठिन है। संसार सें अपदाद तो प्रायः हर एक 
बात सें मिल जाते हैं, तथापि अधिकांश श्रादु्ियों के संबंध में यह कहा 
जा सकता है कि केवल जीदनोपयोगी पदार्थो' के प्राप्त करने के ही योग्य 
भय रखतेवाले को कुछ प्याग करने में बहुत कष्ट होता है, ओर उस से 
झधिक भायवाले आदमी को उतना ही त्याग करने में अपेत्ताकृत कम 
कष्ट होता है। उदाहरणार्थ दो परिवारों में पाँच-पाँच आदसी हैं उन में से 
एक परिवार की वाषिक आय दो हज़ार रुपए है (ज्ञो उस के जीवव-निर्वाह 
के लिए भावश्यक समझी जाती हैं) ओर दूसरे परिवार कौ, इस से अधिक, 
सष्टांतवद्‌ चार हक्ार रुपए है। यदि दोनों परिवारों को कर-स्वरूप 
३६०३० रुपए राज्य-कोष में देने पढ़ तो कर की सात्ना प्रकट सें बराबर 
दीखने पर भी पहल्ले को कर-भार बहुत अधिक मालूम होगा। अच्छा, 
यदि दो हज़ार रुपए की आय वबाले पर तीस रुपया भोर चार हज़ार रुपए 
को आय वाले पर साठ रुपया कर रहे, तो क्या दोनों को कर-सार समान 
प्रतीत होगा ? संसवतः चार हज़ार रुपए की भायवाले परिवार को साठ 
रुपया देना इतना न भ्रखरे, जितवा दो हज़ार रुपए की आयदाले परिवार 
को तौस रुपया देना अखरता है; क्‍यों कि चार हज़ार रुपए की आयवाल्ा 
अपनी विद्ासिता की एकाघ सामग्री के उपभोग का त्याग करके अपना 
कर चुका सता है; इस के दिपरीत, दो हज़ार वाले को अपनी जीवव- 
लिवोह की आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है। 

इस विचार से कर बद्धंसाव होगा चाहिए; श्रर्धाव्‌ कर-दाता को 
आय जितनी भ्रधिक हो, उस पर कर उतनी ही अधिक ऊँची दर से लगे । 
यह अ्रवश्यक नहीं कि प्रत्येक ही कर वद्धंमाव हो, विविध प्रकार के सब 
करों को मित्रा कर हिसाद लगाने में ही इस नियम का ध्यवहार किया 
जा सकता है। बहुद से उदाहरणों में ग़रीब क्ोगों पर जीवनोपयोगी 
पदार्थो' का कर तो अभीर लोगों के समान ही पढ़ता है, परंतु भमीरों पर 
विज्ञासिता के पदाथों' का कर ज़्यादा होने से, उन से लिए हुए कुक करों 
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का योग ऊँची दर से वसूल किया हुआ सिद्ध होता है। 


मि० आडम स्मिथ ने इस नियम में कहा है कि आदमियों को श्रपनी 
उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए, जो राज्य-सरक्षण में उन्हें 
पृथक्‌-पथक्‌ प्राप्त है। इस से यह ध्वनि निकलतो है कि आदुभियों को 
राज्य से जितना लाभ पहुँचता है, उस के बदले में उसी अनुपात से उन्हें 
राज्य को कर देना चाहिए । इस विषय में बहुत चाद-विवाद हुआ है। 
मि० वाकर का कथन है कि राज्य-संरक्षण से अधिकतर लाभ तो दुरबल 
और रोगी आदि पाते हैं ओर ये लोग राज्य-संरक्षण के अनुपात से कर 
देने में सवंथा असमर्थ हैं। साथ ह्वी यह हिसाब लगाना भी तो बहुत 
कठिन है कि सिन्न-भिन्न व्यक्तियों कौ जान ओर मात्र का राज्य द्वारा 
कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस नियम के इस अंश के अनुसार 
व्यवहार होना दुस्साध्य है। 


अब तनिक यह विचार कर कि कर की मात्रा कर-दाता की आय के 
अनुपात से होने की बात भारतवर्ष में कहाँ तक चरितार्थ होती है। यह 
सवे-विद्त है कि भारतीय किसान पर भू-कर का भार इतना अधिक होता 
है कि बेचारे के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी खाने-पहिनने की 
सामग्री नहीं बचती, उसे अपनी आयु-पर्यत ऋण-पस्त रहना होता है, 
तथा अपने उत्तराधिद्वारियों के लिए अधिकाधिक ऋण को पिरासत में 
छोड़ना पढ़ता है । 


किसानों से दूसरे दर्ज पर, अधिक कर-भार नगर में रहने वाले निर्धन 
व्यक्तियों पर रहता है, इन्हें नमक भ्रादि अपनो जीवन-निर्वाह की वस्तुओं 
पर कर देना पड़ता है, इस से ये प्राय; उक्त वस्तुओं को यथेष्ट मानना में 
प्राप्त ही नहीं कर पाते । 


सब से कम कर-भार द्वोता है ज़मीदारों भौर ताल्लुकेदारों आदि उन 
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धनी या माध्यमिक श्ेणी के व्यक्तियों पर जो किसानों द्वारा उत्पन्न कृपि- 
आय को प्रायः बिना कुछ भी श्रम किए प्राप्त करते रहते हैं । 


हन से दूसरे दर्ज पर, कम कर-भार सध्य श्रेणी के रोर-कृपकों 
अर्थात्‌ साहुकार था महाजवों पर है, जो देद्वातों में रहते हैं । 


इस प्रकार भारतवर्ष की कर-प्रणाल्ी पूर्वोक्त समानता के सिद्धांत 
के विचार से बहुत दूषित है। इस में आसूल परिवतेन करने की आ्वश्यक- 
ता है। भूलकर को काफ़ी घटाने, था उस की जगह भूमि की आमदनी से 
भी भ्रन्य आय की भाँति आय-कर लेने, नमक-कर को बित्कुत हटाने, 
साहकारों की बढ़ी भ्राय पर विशेष कर लगाए जाने आदि अनेक बातों 
फी ज़रूरत है। 


दूसरा नियम; स्पष्टता ओर निश्चितता--/किसी व्यक्ति को 
जो कर देना पड़े वह निश्चित हो, अंधाएुंध न हो । कर देने वादे तथा 
अन्य आदमियों को कर देने का समय और कर कौ मात्रा स्पष्ट-रूप से 
मालूम होनी चाहिए।” 

यह तियम समझना आसान ही है। कर देने का समय और कर 
की मात्रा, कर वसूज् करनेवाले की इष्छानुसार बदल जाना उचित नहीं 
है। यदि कर की मात्रा स्पष्ट भर निश्चित न रहेगी तो अधिकारी कुछ 
अधिक कर चसूज्ष करके स्वयं ख्रा सकता है। पुनः यदि कर देने का 
समय पहले से मालूम न हो तो कर-दाता अपने कर की रकम समय 
पर तेयार न रख सकेगा और अधिकारियों का समय वृथा नष्ट होगा। 


इस सपष्ठता-संवंधी नियम के अनुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष होना 
घाहिए। परोक्त कर कोई रहे ही नहीं। भत्यक्ष और परोद्द करों का विवेचन 
अगक्े परिच्छेद में किया जायगा। परंतु आज कल प्रत्येक राज्य 
, कुछ मे कुछ परोच्ठ कर लेता ही है। इंगजेंढ में क्षममग ४० फ्री सदी 
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कर परोछ होता है, भारत में तो ओर भी अधिक । इस नियम का यह 
भी आशय है कि राज्य, प्रजा से किसी प्रकार का उपहार या भेट आदि 
न रू, क्यों कि वह परोक्ष कर में गिना जायगा । 


तीसरा नियस; सुविधा-- प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी 
विधि से वसूल किया जाना चाहिए कि कर देनेचालों को अधिकतम 
सुविधा हो ४” 


इसी नियम के अनुसार बहुधा पदार्था' की थोक जिंसों पर हो कर 
लगाया जाता है, फुटकर जिंतों पर नहीं, क्योंकि इस से दस के एकत्र 
करने में बहुत असुविधा होती है । 

यद्यपि अंततः प्रत्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उस पदाथे के 
उपभोक्ता पर पडता है, तथापि यदि कर उपभोक्ता से लिया जाय तो एक तो 
चह फुटकर-रूप में वसूल करना बहुत कठिन होगा; दूसरे संभव है, कर 
का प्रत्यह्य अचुभव कर के कुछ उपभोक्ता उस पदार्थ को ख़रीद ही 
नहीं। इस लिए पदार्थो' पर क्गाया हुआ कर उपभोक्ताओं सेन 
लिया जाकर थोर दूकानदारों ( बेचने चालों ) से चदूह्त कर लिया 
जाता है । 

प्रत्येक कार्य किसी ख़ास समय में ही बड़ी सुविधा से हो सकता है । 
ख़ास समय पर ही कर देने में बहुत सुविधा होती है। किसानों को लगान 
देने की सुविधा उस समय होती हैजब उन की फ़सल तैयार हो कर उपज 
संग्रह कर ली जाय । 

चौथा नियम; मितव्ययिता--“प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया 
जाना चाहिए कि राज्य-कोष में आने वाली रक़्म से ऊपर कर-दाताओओं के 
पास से ल्यून से न्‍्यून धन लिया जावे ।” 


इस का झ्ाशय यह है कि अजा से वसूल को हुई कर की आमदनी 
का अधिक से अधिक भाद्य सरकारी ज़ज़ाने में जमा हो ज्ञाय; भर्थाव्‌ 
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कर वसूत्ष करने का ख़चे कम से कम हो, बहुत अधिक अधिकारियों को 
केवल इसी काम्र के लिए न रखना पढ़े | 


इंगलैड में कर चसूल करने का ख़ कुल आय का केवल तौच फ़ी 
सदी से अधिक नही होता । परंतु भारतवर्ष में यह पाँच फ्री सदी से भी 
अधिक हो जाता है। इस के दो कारण हैं :--( क ) यहाँ बहुत से 
आदसियों से थोड़ा-थोड़ा कर वसूल्न करना होता है, जब कि इंगलेंड आदि 
अन्य देशों सें थोड़े से आदुसियों से बहुत अधिक कर वसूल हो जाता है । 
(ख ) यहाँ कर पघूल करनेवाले उच्च अधिकारियों का वेतव बहुत 
अधिक है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उच्च पढ़ों पर सारत- 
वासियों की नियुक्ति हो भर चेतन का परिसाण साधारण हो । इस से इस 

सितव्ययिता के नियम का सस्यक पालन हो सकता है। 


पू्वोक्त नियम के अंतर्गत यह बात भी आ जाती है कि कर पायः 

देश के कच्चे पदार्थों पर न लगाया जा कर बिक्री के लिए तैयार किए 
हुए साल पर ही क्गना चाहिए । उदाहरण के लिए, कर रूड़े पर न लगा 
कर उस के बने हुए कपड़े आदि पर लगाना अच्छा होगा । कृपडा बनने 
तक रूई कई सोदागरों के हाथों से गुज़रदी है। यदि रूई पर कर खगा 
तो कर-दाताओं को तो बहुत हानि होगी ओर सरकारी कोए से रुपया 
कम पहुँचेगा। कल्पना करो कि “कं” ले रूई पर ३००० रु० कर दिया 
तो जब चह इसे “ख” को बेचेगा तो अपनी रूई पर लगी हुई रक्स झोर 
उस का मुनाफ़ा लेने के अतिरिक्त यह १००० रुपए की रकम ओर इस का 

सूद भी लेगा । यदि सूद की दर दस फ़ी सदी हुईं तो वह “ख” से सूद- 
सहित ११०० ₹० ओर लेगा, इसी प्रकार “ख” झपने आहक “गण” से 
१२३० ८० ओर लेगा । इस तरह असली कर की रक़स पर चक्रवृद्धि 

व्याज़ ( सूद पर सूद ) लगता रहेगा । संभव है, अंतिम आहक को ३००० 
रु० के क्ृमभग भोर देने पढ़ें, जब कि सरकारी खजाने में केवल एक 
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हज़ार रुपए ही पहुँचे हैं| इसे बचाने का उपाय यही है कि कच्चे पदार्था' पर 
कर न छगाए जाने का नियम हो, ओर कर केवल तेयार मात पर ही 
लगाया जावे । 


स्मरण रहे यह बात हम ने देश के आंतरिक व्यापार के संबंध में ही 
कही है। निर्यात के कच्चे पदार्थों" पर कर लगाया जाना बहुत लाभकारी 
होता है, उस से देश के उद्योग-धैर्धों को उत्तेजना मिलती है । 


कुछ अन्य नियम--मि० आडम स्मिथ के नियरसों वा वर्णन हो 
चुका । इन के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारमीय नियम ये हैं :-- 


१--करों की संख्या अधिक होने से उन का भार अपेत्ताकृत कम 
मालूस पढ़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो तो करों की संख्या 
बढ़ाना उत्तम होगा । तथापि बहुत छोटे-छोटे करों का लगाया जाना 
उचित नहीं, उन के वसूल करने में ख़र्च ओर परिश्रम बढेगा। किसी 
एक कर का भार भी इतना अधिक न हो कि चह असझ्य हो चले । 


२--कर निर्धारित करने का सब से अच्छा ढ'ग वह है जो यथेष्ट 
लोचदार हो, जो देश की सुख-सभृद्धि को वृद्धि के साथ करों से होने 
वाद्दी आय को बढ़ा दे ओर उस के कम होने के साथ इसे घदा दे। 
कर सदैव देश-काल की परिस्थिति के अनुसार घटते-बढ़ते और बदलते 
रहने चाहिए । 

उत्तम कर--जिस कर से बचा नहीं जा सकता, जो दूसरे पर डाला 
नहीं जा सकता, जो सामर्थ्य के अनुसार वसूल किया जाता है, जिसे 
देने सें सुभीता हो, वह कर कर-दाता की इृष्ठि से उत्तम समा 
जाता है। 

जिस कर का उद्योग-धघं्धों पर अजुचित दबाव नहीं पड़ता, जिस 
में किसी उद्योग-धंधे का पत्तपात नहीं होता, जिस से धन-वितरण को 
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समस्या बढ़ने के स्थान में घटे, जिस की रकम ख्च करने से सामूहिक 
लाभ उस दशा की अपेत्ता भ्रधिक हो जब कि वह पृथक ख़र्चे किया 
जाय, ऐसा कर समाज को दृष्टि से उत्तम होता है | 

राज्य की दृष्टि से जो कर परिमाण में सुनिश्चित हो जिस के 
वसूल करने में मितव्ययिता में हो, जिस के लगने का सम्रय निश्चित 
हो, भोर जिस से श्राय होती हो, ऐसा कर उत्तम होता है। 


पडपम्कश्मपक्रमले अनेक करंधपानान्एकेन, 


दसवाँ परिच्छेद 
गं अर 
करों के भेद 
पिछुले परिच्छेद में कर-घंवंधी सिद्धांता का विवेचन हो चुका है। 


अब हम करों के भेदु आदि ऊुछ अन्य आवश्यक बातों पर चिचार 
करते हैं । 


एकाकी कर (सिंगल टेक्स)--आजकल साधारण आदमी भी 
यह जानते हैं कि कर कई प्रकार के होते हैं, और एक ही कर से काम 
नहीं चल सकता। तथापि समय-समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के 
पत्त में रहे हैं । इस में कई दोष हैं । इस से होनेवाली आय सुगमता- 
पूर्वक नहीं बढ़ाई जा सकती । जिस श्रेणी के पदाथथों था जिस 
प्रकार की थ्रांय पर यह कर लगाया जाय, यदि उस से यथेष्ट धन- 
संग्रह न हो तो किसी दूसरी जगह से उस की पूत्ति करने की सुविधा 
नहीं होती । इस प्रणाली से उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए या भादक 
पदार्थों" का व्यवहार कमर करने के लिए विविध प्रकार के कर 
नहीं लगाए जा सकते। दरिद्र और समृद्ध जनता से एकांकी कर 
उचित मात्रा में वसूल नहीं किया जा सकता। श्रस्तु, यह प्रणात्री 
व्यवहार में ्ञाना अत्यंत असुविधा-जनक है । 

आधुनिक राजस्व-नीति में यह विचार रक्खा जाता है कि करों 
राज्य को आमदनी तो यथेष्ट हो जावे, परंतु कर देने वालों को पु 
का भार यथा-संसव कम अतीत हो । इस बिचार से दो प्रकार के कर 


लगाए जाते हैं, (३) अत्यक्त (डाइरेक्) कर और (२) परोक्ष 
(इनडाइरेक्ट) कर । 
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प्रत्यत्ञ कर--वह कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो उसी आदमी 
से क्षिया जाता है, जिस पर उस का घोस डालना अ्रसीष्ट हो। यह 
कर देते समय कर-दाता यह भत्नी भाँति जान होता है कि उस ने अपनी 
आय में से इंतना रुपया इस रूप में सरकारी कोप में दिया, श्थवा 
आय के अमुक अमुपात में सरकार को सहायता पहुँचाई। उदाहरण के 
लिए जमीन का दंगाव, श्राय-कर तथा जायदाद या पूँजी पर कर प्रत्यक्ष 
कर हैं । 

सालगुज़ारी--यह कर सब करों से प्राचीन है। राज्य की आय 
का पहले यही प्रधान साधन था। व्यवसाय-हीन देशों में अब भी इस 
का बड़ा महत्व है। कहीं-कहीं तो कर की मातन्ना ज़मीन कौ उपज के 
एक निश्चित अनुपात से ली जाती है ओर कहीं-कहीं वह भूमि के 
तेत्रफल के हिसाब से लगाई जाती है। इन में पहली प्रकार की आय भूमि 
की उपज के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है, दूसरी नहीं। कभी- 
कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की फ़सलवाक्ी 
भूमि पर, छेन्रफल के भलुपात से कर की दर अक्षग-अद्षण निश्चित 
कर दी जाती है। ज़मीन पर लगाया हुआ कर उस के माक्षिक पर ही 
पढता है, वह इसे किसी और पर नहीं डाल सकता । इंस कर के कारण 
वह अपनी भूमि से उत्पन्न भ्रन्न भ्रादि पदाथे का मुल्य नहीं बढ़ा सकता, 
क्योंकि यह चीज़ें तो बाज़ार भाव से बिकेगी ।' 





१ पदार्थो' का भाव अंततः ऐसी निकृष्ट भूमि के उरपादन-यय 
के अनुसार निश्चित होता है, जिस में खेती करने से खर्चे भोर मज़दूरी 
श्रादि ही निकेवती है, और कुछ मुनाफा नहीं रहता। उत्त उत्पादुन-व्यय 
बाज़ार भाव से कम नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उससे भी 
खराब भूमि में 'खेती होने क्गे। उत्पादन-व्यय 'बाज़ार साव से अधिक 
भी नहीं रह सकता, क्योंकि नुक़तान उठा कर चिरकाल कौन खेती करेगा ! 
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आय-क्र--यह कर विशेषतया झुनाफ़े था वेतन पर लगता है। 
मुनाफ़े की आय पर कर लगाने में बढ़ी असुविधा यह होती है कि यह 
आय निश्चित नहीं होती । इस लिए इस कर की रकम बदलती रहनी 
चाहिए, परंतु यह है कठिन। अ्रतः बहुधा ऐसा हो जाता है कि फिस्तो 
पर तो यह कर भ्रावश्यकता से अधिक क्षण जाता है श्रोर किसी पर 
कम | यह कर, कर-दाता पर ही पइता है, परंतु इस कर के कारण 


पूँजी की वृद्धि में बाधा होती है ओर इस बात का असर मज़दूरी पर 
पढता है। 


मज़दूरी पर लगा हुआ कर मज़दूरों को देना होता है, परंतु कभी- 
कभी वे इस कर के लगाने से अपनी मजदूरी बढ़वा कर अंततः इसे 


अपने मालिकों पर डाल सकते हैं । इस दशा में उस का प्रसाव झुनाफ़े 
पर पडेगा। 


थोढ़ी-घोड़ी मज़दूरी पानेवालों पर कर लगाने से उसे वघूल्न करने 
में बढ़ी असुविधा होती है। प्रायः यह सिद्धांत माना जाता है कि जितनी 
आमदनी जीविका-निर्वाह के स्िए आवश्यक समझी जाय, उस पर कर 
न लगाया जाय । ब्रिटिश भारत में अब दो हजार रुपए से कम वार्षिक 
आय पर कर नहीं द्वगाया जाता । हाँ, इतनी या इस से आधिक आय 
होने पर पूरी आय पर कर लगता है, यह नहीं कि जितनी इस से अधिक 
हो उसी पर छगे । अस्तु, इस प्रकार साधारण मजदूरी ( वेतन ) पाने 
वार्लो पर यह कर लगने का प्रसंग नहीं आता, किंतु उन्हें खाने-पहिनने 
के बहुत से पदार्थों” पर विविध कर देने पढ़ते हैं । 


पहले यह बता चुके हैं कि सब करों की कुछ मात्रा वद्धसान होनी 
चाहिए, भ्र्थात्‌ किसो आदमी की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाय, उस पर 


कर की कुल मात्रा का अनुपात भी बढ़ता ज्ञाय । पृथक्‌-प्रथक कर की 
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दृष्टि से यह बात सब से अधिक आय-कर के संबंध में निभाई जांती है। 


जायदाद और पूँजी पर कर--यह कर लगाना बहुधा बहुत 
कठिन होता है। स्थिर जायदाद के मूल्य का अनुमान करने में तो विशेष 
असुविधा नहीं होती, परंतु अस्थिर की माल्रियत का अनुमान करना 
दुस्तर है। ल्लोग छुल-कपट से इस के कर से बचने के लिए इसे छिपा 
लेते हैं। इस लिए भूमि और मकान के अतिरिक्त यह कर झुस्यु-कर या 
विरासत कर के स्वरूप में ही लगाया जाता है। जब किसी आदमी की 
जायदाद उस के मरने पर उस के उत्तराधिकारी को मिलती है ओर उस 
पर कर लगाया जाता है, तो उस को सुत्यु-कर (डेथ ड्यूटी ) 
था विरासत-कर ( सकसेशन ब्यूदी ) कहते हैं। यह प्रायः बहुत 
हत्का भौर क्रमशः वर्धमान रक्‍्खा जाता है। यह उन आदमियों पर पढ़ता 
है, जो उस जायदाद के उत्पादक नहीं हैं, जिस पर कर लगाया जाता है 
इस लिए यह उन्हें बहुत अखरता नहीं । यह कर जिस किसी पर लगाया 
जाता है, प्रायः उसी को देना होता है, वह इसे हठा कर किसी श्र पर 
नहीं लगा सकता | परंतु जब यह कर किसी ऐसी जायदाद या पूँजी पर 
लगे, जो उधार दी जा सके तो यह बहुधा ऋण लेने वालों पर पढ़ता है । 


यदि पूँजी पर भारी कर कंगा दिया जाय तो लोगों में संचय के प्रति 
निरुत्साह, अथवा अपनी संचित पूजी को विदेशों में लगाने का अनुराग 
हो सकता है। इस से देश में पूंजी की कमी होकर उद्योग धंधों को 
धक्का पहुँ चेगा । 

परोक्ष कर--परोक्ष कर उस कर को कहा जाता है, जिस को उसे 
चुकाने वाले भौरों पर डाल देते हैं । व्यापारी आयात भौर निर्यात पर जो 
महसूल देते हैं, उसे माल बेचने के समय वह अपने आहकों से वसूल कर 
लेते हैं। व्यवहारोपयोगी चीज़ें, कपड़े, नमक, शराब, अफ्नीस आदि के 
कर सभी परोह्ध कर हैं। ये कर देते समय लोगों को प्रद्यत्त कष्ट नहीं 
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होता । परंतु सरकार को इन के ध्यापार-व्यवसाय के लिए तरह-तरह के 
नियम बनाने पढ़ते हैं; यथा, किस रास्ते से व्यापार का मात्र त्ञाना चाहिए, 
किस जगह उसे बेचना चाहिए, किस रीति से ध्यापार होना चाहिए, किस 
चीज को कौन व्यक्ति बनाए, अथवा किस स्थान पर और कितनी मात्रा में 
बनाएं, इत्यादि । 


झायांत-निर्यांव कर--आयात-निर्यात के पदार्थों के दो भेद होते 
है; -.जीवनोपयोगी, भ्रौर विज्ञासिता के । इस प्रकार आयात-निर्यात कर 
दो प्रकार के होते हैं *--- 

( के ) जीवनोपयोगी पदाथो' पर कर । 

(ख) विलासिता के पदाथों पर कर। 


जीवनोपयोगी पदार्थों" पर क्गाए हुए कर उपभोक्ताओञ्रों पर पढ़ते हैं। 
दरिद्र से दरिद्र आदसी भी इन करों से बच नहीं सकता । इस लिए बहुत 
से अर्थशासतर-वेत्ताओं की राय है कि यथा-संभव यह कर न द्गाए जायें । 
इन से पदार्थों का मूल्य चढ़ जाता है ओर निर्धनों का कष्ट बढ़ जाता है । 


विल्ासिता के पदुर्थो' पर लगे हुए करों में यह बात नहीं होती । 
इन पदार्थों के खुशीदने वाले प्रायः भ्रमीर लोग होते हैं, जो कर को 
सुगमता-पुर्वके सहन कर सकते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जय 
इन पदार्था' पर कर अधिक बढ़ जाते हैं तो मध्यम श्रेणी के आदमी इन 
का उपभोग कम कर देते हैं । इससे इनपदार्थों' की उत्पत्ति कम हो जाती 
है। ये कर कुछ अंश में उपभोक्ताओं पर, और कुछ अंश में उत्पादकों पर 
पढ़ते हैं । 

आंयात-निर्यात कर लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, ( + ) कर 
का भार विदेशियों पर पड़े, ओर ( २ ) विदेशी माल की आयात घटाकर 
स्वदेशी उद्योग घंधों की उन्नति दी जाय | इस दूसरे उद्देश्य को ध्यान में 
रख कर जो कर निर्धारित किए जाते हैं, वे संरत्तक कर कहलाते हैं; ऐसे 
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व्यापार को संरक्षित व्यापार, भ्रोर ऐसी व्यापार नीति को संरक्षण नीति 
कहते हैं। इस के विपरीत जब विदेशी ध्यापार पर कर लगाने से केवल 
थआ्राय प्राप्त करना ही श्रभीष्ट हो ( विदंशी श्रायात को कम करना नहीं ), 
उस व्यापार को सुक्तद्वार व्यापार कहते है। 


शयात माल में केवल उन्हीं तेयार पदार्थो' पर कर लगाना विशेष 
लाभकारी हो सकता है जिम के बनाने के साधन अपने यहाँ मोघूद हों, 
ओर जिन के तैयार करने में अभी नहीं, तो कुछ समय पीछे, लाभ होने 
की संभावना अवश्य हो । इस कर का भार साधारणतया अपने ही देश 
पर पडता है, तथापि यदि विदेशी माल जीवनोपयोगी नहीं है, भ्रोर 
स्वदेश के कुछ भ्रच्छी संख्या के आदमी उस के बिना निर्वाह कर सकते 
हैं, तो कर जगाने से जब वह माल सेंहगा होगा, तो उस की माँग एवं 
आयात कम हो जायगी । ऐसी दशा में आयात माल पर लगे हुए कर 
का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा । उदाहरणवत्‌ भारतवर्ष में बहुत सा विदेशी 
माल ऐसा ही आता है जिस के बिना यहाँ आदमियों को अपने जीवन- 
निर्वाह में विशेष श्रसुविधा नहीं होती, या जो यहां तैयार किया जा सकता 
है। ऐसे विदेशी माल पर-सूत रुई के कपडे, शक्कर, लोहे फ़ौज्ञाद के 
सामान की आयात पर--भारी कर गाना चाहिए जिससे वह यहाँतियार 


किए हुए वेसे सामान से मेंहगा पडे, भर इस देश में स्वदेशी को उत्तेजना 
मित्रे | 


निर्यात कर विदेशियों पर पढ़ते हैं। थे कर उन्हीं पस्तुओं पर 
सफलता-पूर्वकं कग्रापु जा सकते हैं, जिंन की बाहर वालज्षों को भ्रत्यंत 
आवश्यकता हो । जिन वस्तुओं की धाहर वालों को श्रत्यंत आवश्यकता 
नहीं होती, उन पर कर लगने से विदेशी मांग घट जायगी शोर कर का 
प्रभाव निर्यात करने वाले देश पर भी पढ़ेगा । भारतवर्ष के रुई थोर णूट 
शादि कच्चे पढाथों की, इगलेंड के कारख़ाने वालों को श्रत्यंतत भावश्यकता 
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रहती है और इन पद़ाथों की निर्यात पर कर सफलता-पूर्वक छगाया जा 
सकता है । 


देशी माल पर कर--जो देश झुक्त व्यापार नीति का अवलंबन 
करता है, अर्थात्‌ विदेशों को जाने वाले या वहाँ से आने वाले माल पर 
किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालता, वह जब आय के धास्ते किसी 
विदेशी माल पर कर छगाता है तो अपने यहाँ की भी उस प्रकार की वस्तु 
पर कर लगाता है। इस संबंध में भारतवर्ष की बात का उल्लेख आगे, 
परोक्ष करों की आय के प्रसंग में, किया जायगा। छुछ देशों में 
अपने आँतरिक व्यापार के पदार्थो' में से केवत्ष चित्ञासिता के पदाथों' पर 
ही कर लगाया जाता है, जिस से उस कर का भार अमीरों पर ही पड़े । 
बहुधा नेतिक लच्य भी रकखा जाता है, ओर उन मादक अथवा अन्य 
पदाथों पर कर ्ञगाया जाता है, जो जनता के स्वास्थ या आचार व्यवहार 


में बाधक हों । 
प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि--प्रत्यक्ष करों के मुख्य लाभ थे हैं-- 


१--इन से प्रत्येक आदुसी की ठीक-ढीक मालूम हो जाता है कि 
उसे राज्य को क्या देना है । 


२--इन्‍हें चसूल करने में परोक्त कर की अपेज्ञा अधिक सुगमता 
तथा मितव्ययिता होती है । 


इन करों से मुख्य हानियोँ निम्नलिखित हैं--- 
(क ) कर दाता को ये कर बुरे छगते हैं । 


(ख ) साधारणतः सब आदमियों पर, और विशेषतया गरीबों पर, 
प्रत्यक्ष कर लगाना कठिन होता है। 


( ग॑ ) इन करों से होने वाली आय को घटाने-वढाने की बहुत 
गुंजाइश नहीं होती । 


९२ रशज़र्व 


(घ ) यदि ये कर बहुत भारी हों तो इन से लोगों के, बचत करने 
में, निरत्साहित होने की संभावना होती है। 

परोक्षु करों से ज्ञाभ हानि--परोक्ष करों के झुख्य लाभ ये हैं-- 

१--कर दाता को ये कर बहुत कम अखरते हैं, जब तक कि ये बहुत 
ज़्यादा न हों । उसे इन का भार मालूम नहीं होता । 

२--हर एक आदुमी पर उस की सामर्थ्य के अनुसार कर लगाए 
जा सकते हैं । 

३--परोक्ष कर ऐसे समय पर लिए जाते हैं, जो कर-दाताओं को 
सुविधाजनक हों । 

४--ईन से होने वाल्ली आय को घटाने-बढ़ाने की विशेष गुंनाइश 
होती है, और समुद्धि-काल में, जब कि जनता की विविध पदाथों की मांग 
बढ़ती है, यह आय स्वयमेव बढ़ जाती है। 

ट्रन करों से झुख्य दानियाँ निम्नलिखित हैं--- 

(के ) परोक्ष करों को बसूल करने में कठिनाई भोर ख़्चे बहुत 
होता है । 

(ख ) कुछ पदा्था' पर कर लगाने से किसी उद्योग-धंधे को नुक़सान 
पहुंचने की संभावना रहती है। 

( ग ) मेहगी हो जाने को दशा में करों से प्राप्त होने वाली आय में 
अचानक कसी हो जाने की संभावना होती है । 

(ध ) करों से बचने के लिए क्लोगों को मात दिपा कर ले जाने का 
प्रतोभन अधिक होता है । 

मिश्रित करपद्धति--आधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष और परोक्त करों 
को सम्ुचित्र मात्ना में मिल्ला कर ही आय प्राप्त की जाती है। इस पदुति 
को मिश्रित करपद्धति कहते हैं। इस से निम्नलिखित ज्ञाभ हैं-- 
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१--इस से, प्रत्यक्ष करों से होने वाली श्रप्रियता कम हो जाती है । 

२--परोक्ष करों से उद्योग-धंधों को जो हानि हो सकती है, वह इस 
पद्धति से कम हो जाती है । 

३--इस पद्धति में आय के घटाने-बढ़ाने की गुंजाइश रहती है भोर 
कर-दाताश्रों को विशेष असुविधा पहुँंचाए बिना, कर की दर घटाई अथवा 
बढाई जा सकती है । 

कर निर्धारित करने का विषय बड़ा गहन है, भरतः इस का निश्चय 
करने से पूर्व आगे पीछे का भली भाँति विचार कर लेना चाहिए। जहाँ 
तक संभव हो, ऐसे कर न लगें जिन से एक ओर तो थोड़ी सी झाय 


होती हो, परंतु दूसरी ओर परोक्त रूप में सावंजनिक द्वित की बहुत द्वानि 
हो जाय । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
प्रत्यज्ञ करों की आय 


भारत वर्ष सें प्रत्यक्ष कर, आय-कर ओर माक्ष-गुज्ञारी हैं; आय-कर में 
सुपर टैक्स सी सम्मिलित है। एक अन्य मुख्य प्रत्यक्ष कर जायदाद या 
पूंजी पर लगने वाला कर है, यह भारतवर्ष में बहुत कम लगता है । 


आय-कर--यह कर सन्‌ १८४९० ई० से लगने लगा है। इस कर 
की दर समय-समय पर बदलती रहती है। यह समझा जाता है कि यहां 
एक परिवार को अपने निर्वाह के लिए दो हजार रुपए तक की आमदनी 
की आवश्यकता है। अतः इतनी आय पर कर नहीं लगायां जाता | कभी- 
कभी केवल एक हज़ार रुपए तक की आय ही, कर से मुक्त रही है, परंतु 
ऐसा होने की दशा में बहुत अ्रसंतोष तथा विरोध हुआ है। इस समय 
(सन्‌ १६३६ ६०) व्यक्तियों, रजिस्ट्री न की हुईं फ़र्मों' भौर संयुक्त हिंदू 
परिवारों की दो हज़ार रुपए से कम की आय पर आय-कर नहीं लगता, 
दो हज़ार या इस से ऊपर की आय पर कर लगता है, ओर उस का स्वरूप 
वऱ्मान है, अर्थात्‌ जितनी आय भ्रधिक होती है उतनी ही कर की दर 
बढ़ती जाती है। प्रत्येक कंपनी ओर रजिस्टरी की हुई फ़मे से आय-कर 
एक निर्धारित दर से लिया जाता है। निर्धारित रक़मों से ऊपर की आय 
पर, व्यक्तियों तथा संयुक्त-हिंदू परिवारों भ्रोर रजिस्टरी न की हुई फ़र्मो' 
से एक सुपर-टेक्स लिया जाता है, जिस की दर भी वद्धेमाव है। आय 
कर का वद्ध मान होना तो सिद्धाँत से ठीक ही है, परंतु किसी परिधार की 
झ्राय पर यह कर लगाते समय उस परिवार के सदस्यों की संख्या का 
कुछ विचार नहीं किया जाना अनुचित है। उदाहरणवत्‌, यदि एक परिवार 
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में एक मनुष्य की श्राय से, उस के श्रतिरिक्त उस की ख्री तथा दो बच्चों 
का निर्वाह होता है और दूसरे परिवार में कमाने वाले मनुष्य के भ्राश्नित 
उस की सी और तीन बच्चों के अतिरिक्त उस की विधवा माता, विधवा 
भावज, तथा एक भतीजा और भतीजी है तो दोनों परिवारों पर, उनकी 
आय दो-दो हज़ार रुपया या इस से अधिक होने पर आय-कर समान ही 
लगेगा, यथपि एक परिवार से केवल चार व्यक्ति हैं और दूसरे में नो 
व्यक्ति हैं। यह सरासर अनुचित है। आय-कर निर्धारण के नियर्मों में 
इस दृष्टि से विचार होना आवश्यक है । 


सुपर-टैक्स महायुद्ध के समय लगाया गया था। यह अनुमान किया 
जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह बंद हो जाय, परंतु जब कि सर- 
कार का ख़र्च दिन-दिव बढ़ता ही जाता है, तो जो टैक्स एक वार, चाहे 
चिशेष परिस्थिति में ही, लग जाय, उस का फिर घटना ठो प्रायः असंभव 
ही हो जाता है। 


भारतवर्ष में आय-कर ओर सुपर-टेक्स की मद्द में, सरकार को अपेक्ता- 
कृत बहुत कम आय होती है। जब देश का बहुत सा व्यापार आदि 
विदेशियों के हाथ में हो तो देश वालों की आमदनी कम होनी ही चाहिए, 
फिर इस भद्द में सरकार की ही आय अधिक कहाँ से हो ! यहाँ स्वदेशी 
उद्योग धंधों की उन्नति कौ बहुत आवश्यकता है। इस विषय पर अन्यत्र 
प्रसंगानुसार लिखा गया है। 


सरकार की इस मद की आय सें वृद्धि होने का दूसरा उपाय यह है 
कि कृषि से होने वाली आय पर भी आय-कर लगे। भारतवर्ष में अनेक 
ज़मीन्दार, ताज्लुकेदार और नवाबों आदि को कृषि से काफी आय है, और 
उन को प्रायः कुछ भी परिश्रम नहीं करता पढ़ता । इस से उन का जीवन 
बहुधा आलंदोपभोग में ही बीतता है। यह प्रथा कहाँ तक उचित है, 


इस संबंध में थहाोँ कुछ नहीं कहना है, वक्तन्य केवल यह है कि उन्हें कर 
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से मुक्त रखने से सरकार बहुत सी भाय से चंचित रहती है; उन पर कर 
लगाया जाना उचित ही है | 

मातगुज़ारी-भारतवर्प में मालगुज़ारी के अंतर्गत निम्नलिखित 
आय संमित्रित हैं।--साधारण मालगुज़ारी, सरकारी इस्टेट को विक्री, परती 
ज़मीन की विक्री, ज़मीन का महसूल तथा अ्रबवाव, और इस विषय की 
विविध श्राय । 


साधारण मादगुज्ञारी में सवेसाधारण से प्राप्त मालगुज्ञारी के 
अतिरिक्त गत वर्षो" की धक्राया की आमदनी, सरकारी ईस्टेट की मालगुज़ारी 
ओर जंगल की मालगुज़ारी शामित्र होती है । 


विविध आय में झुख्य आमदनी, यह द्वोती है--मालगुज़ारी के 
दफ़्तर की आमदनी, मांलगुज़ारी-अदालतों से किया हुआ जुर्माना, कुद 
जगहों में ख़ास पटवारी रखने के उपलब्य में होने वात्षी भामदनी, खेतों 
की ह॒इ ठीक करने के लिए अमीनों की फ़ीस, उन जंगलों या ज़मीनों से 
खनिज पदार्थो' की आय जो जंगल विभाग के प्रबंध में न हों, इत्यादि । 


प्रांतीय सरकारों की आमदनी का मुख्य साधन मालगुज़ारी है, बहुधा 

उन की कुल आय का क़गभग भआाधा भाग इसी से प्राप्त होता है। 
मालगुज़ारी के संबंध में, व्रिटिश भारत में तीन तरह का बंदोबस्त है,++« 
(१ ) स्थाई प्रयंध; बंगाल में विहार के ६ भाग में, पु आसाम के 
आठवें और संयुक्त प्रॉँत के दसवें भाग में। ( २) ज़मींदारी या आस्य 
प्रबंध; संयुक्तओत में ३० वर्ष और पजाब तथा मध्य भरांत में २० धर के 
लिए माल्षगुज्ञारी निश्चित कर दी जाती है; गाँव वाले मिल्रकर इसे 
सुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। (३) र्यतवारी प्रबंध; बस्बई, 
सिंध, मद्रास, और भासाम में, एवं बिद्ार के कुछ भाग में; इन स्थानों 
में सरकार सीधे काशतकारों से संबंध रखती है। वस्बई भोर मद्रास में ३०.“ 
' वर्ष में तथा अन्य प्रांतों में जएदी जक्दी बंदोबस्त होता है। नये बंदोबस्त 
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में प्राय: हर जगह सरकारी मालगुज़ारी घढ़ जाती है | 

भारतवर्ष में भूमि से होने वाल्ली आय पर लगने वाली साबगुज़ारी, 
झ्न्‍्य प्रकार की भ्राय पर छागने वाले कर के अलुपात से अधिद होती हैं । 
पुनः सरकार जो माजगुज्ञारी जेतो है, वह उपन के रूप में नहीं, परत 
रुपए के रुप में लेती है। वह उस की दर पेदावार का परता लगाकर 
नियत करती है, यह परता बंदोवस्त के साल का लगाया हुआ होता है । 
बहुधा ऐसा हो सकता है कि बंदोबस्त के साल-फ़सल भ्रच्ची हो, 
अथवा कारगुज्ञारी दिखाने वाले अफ़सर उस के श्रनुमान में श्रत्युक्ति 
कर दे, ओर अभागे किसानों पर कितने ह्वी वर्षों के ल्षिए सरकारी 
माढगुज्ञारी का भार घढ़ जाय | भ्रति-वृष्टि, अनावृष्टि भरादि से फ़्सत् 
ख़राब हो जाने पर जब पेदावार कम हो जाती है, तब भी सरकारी 
मालगुज़ारी प्रायः पूर्व निश्चय के अनुसार ही देनी पड़ती है। कभी-कभी 
सरकार मातगुज़ारी का कुछ भ्रंश छोड़ भी देती है, परंतु वह छूट नुक्सान 
के हिसाव से बहुधा कम होती है । 

सातगुज्ञारी की श्रधिकता के कारण अ्रधिकांश भारतीय कृपकों की, 
जो भारतीय जनता का वृहदंश हैं, इस समय छुरी दशा है; उन का 
यथेष्ट उद्धार उसी समय होगा, जब उन की ज़मीन उन की ही मौखरूसी 
जायदाद सम्रक्की जायगी, और सरकारी मालगुज़ारी सुविचार-पूर्वक 
निरिचित कर दी जायगी । हमारी समझ से जिस दर से श्रन्य जाय 
पर कर लिया जाता है, उसी दर से ज़मीन की आमदनी पर कर लगना 
चाहिए। 

सरकार का ध्यान इंस झुख्य बात की शोर कम होकर कुछ साधारण 
बातां--सरकारी बेंक खोलने, तक़ावी देने, आबपाशी बढ़ाने की ओर 
कमशः आकर्षित हो रहा है। विविध ग्रातों में ऐसे क़ानून भी घनाए 
गए हैं कि ज़मोदार किसानों से सनमावा कगार छोकर उन्हें सता म 
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सके । इन क्ानूों के बद जाने के कारण किसानों को बेदुख़ल्ी का 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की उन्नति 
करने से त्ाभ की जो वृद्धि होगी, वह सब ज्ञमीदार को नहीं मिद्र 
जावेगी, वरर, उस के एक बढ़े भाग के अधिकारी स्वय॑ वे किसान ही 
हंगे । ये बातें अच्छी हैं, पर इन से साब्गुज़ारी के प्रशश का महत्व 
कप नहीं होता, उस भोर यथेष्ट ध्यान दिया जावा भ्रावश्यक है । 


बारहवां परिच्छेद 
परोक्ष करों की आय 


भारतवर्ष में परोक्त कर निम्नलिखित हैं :--- 
(१) आयात-निर्यात-कर 

(३) नमक-कर 

(३ ) अफीम-कर 

(४ ) आबकारो 


आयात निर्यात कर--ओद्योगिक देशों में इस सद की ही आय 
प्रधान आय होती है। भारतवर्ष में सरकार को दस मद से होने वाली 
शआाय, अन्य किसी एक मद की भ्राय की अपेत्ता अधिक होने पर भी बहुत 
अधिक नहीं है। सरकार को ज्यापार-नीति इस के लिए उत्तरदायी है । 
भारत-सरकार को श्रर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, वह अपनी इच्छाजुसार 
आयात-निर्यात पर कर नहीं लगा सकती । इस कर के संबंध में सिद्धांता- 
त्मक बातें पहले बताई जा चुकी हैं। भारत-सरकार आयात निर्यात की 
विविध बस्तुओं पर कर भिन्न-भिन्न दर से लेती है। योरपीय भहायुद्ध से 
पुर्व भारत-सघरकार की व्यापार-नीति आायः सुक्त-द्वार व्यापार की थी, इस- 
लिए वह आयात की वस्तुश्रों पर बहुत कम कर छोती थी, सो सी आय के 
हेतु, न कि ख्देशी उद्योग-धंधों के संरक्षण के लिए। कच्चे पदार्थ और 
मशीनों आदि पर कुछ कर न था। भ्रख-शस्र युद्ध-सामग्री और शराब 
तथा तंबाकू पर विशेष कर लगाया जाता था, चीनी, कैंची, चाक़, घड़ी, 
साबुन, स्टेशनरी आदि पर उन के भूल्य का प्रायः ४ फ्री सदी कर 
छगता था। 
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जब कोई राज्य सुक्तद्वार व्यापार-नीति के पत्त में हो ओर आय के 
वास्ते किठ्ली विदेशी वस्तु पर कर कृगाए तो उसे स्वदेश की भी उस प्रकार 
की वस्तु पर कर लगाना होता है।* भारतवर्ष में यहाँ के कते सूत ओर 
यहाँ के छुने हुए कपड़े पर घातक कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ 
१८६४ ई० में भारत-सरकार ने विज्ञायती कपड़ों पर £ फ़ो सेकड़ा कर 
लगाया, तो इस के साथ ही देशी सूत पर और देशी मिल्ों सें तेयार 
होने वाले कपड़ों पर भी इतना ही कर लगा दिया। लंकाशायर के 
व्यापारियों के असंतुष्द होने के कारण सन्‌ १८६६ ई० सें विदेशी कपड़ों 
पर महसूल २) से घद्य कर शा) सेकड़ा किया गया, तब सारत की मिल्नों 
में बने हुए कपड़ों पर भी इतना ही कर निर्धारित किया गया। 


योरपीय महायुद्ध काल में तथा उसके बाद सरकार की व्यापार नीति 
में कुछ परिवर्तत हुआ; सन्‌ १६१६ ई० में यहां की औद्योगिक परिस्थिति 
की जांच करने के लिए कमीशन बेठाया गया। सदर १६२३ ई० सें एक 
आर्थिक जॉच-समिति नियुक्त हुईं। इसने सिफारिश की कि भारतीय 
उद्योग-धंधों की रक्षा के लिए बाहर से आने वाले भाल पर विशेष कर 
लगना चाहिए, तथा भारत में बनने वाले माल पर करन लगाना चाहिए। 
पश्चात्‌ टेरिफ-बोर्ड ( झायात-मिर्यात-कर-समिति ) की स्थापना हुईं भोर 
उस की पि्गारिश के अहुसार क्रमशः लोहे, फोलाद के सामात, कांग़ज़, 
कपड़े भर चीनी को संरक्षण दिया गया अर्थात्‌ इन वस्तुओं की आयात 
पर ऐसा कर लगाया गया कि थे यहाँ की बनी वस्तुओं से सस्ती न रह 
जाँय, छुद्ठ मेहगी ही हों। सन्‌ १६२६ ई० में भारत सें बनने वाले रुई 
के साल पर से कर उठा दिया गया। १६३० ई० में इंगलेड से आने 
वाले रुई के सामान पर ३५ प्रतिशत और रैर-प्रिदिश, अर्थात्‌ अन्य 


* देशों साल पर कर दो प्रकार से लगते हैं--( क ) उत्पत्ति का 
नियंत्रण कर के, ओर (ख ) उत्पत्ति पर राज्य-एकाधिकार कर के । 
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देशों से आने वाले सामान पर ४ प्रतिशत श्रोर श्रधिक, श्र्थात्‌ २० 

प्रतिशत कर लगाया गया । पीछे यह कर इंगलेंड के माल पर २९ प्रति- 
है 

शत्त और रोर-ब्रिटिश माल पर तीस प्रतिशत बढाया गया । 


यह पिछली बात साम्नाज्यान्तगंत रियायत्त की नीति के अबुसार 
थी । इसका आशय यह है कवि ब्रिदिश साम्नाज्यांतगंत देश पारस्परिक 
व्यापार में ख़ास रियायत करें । एक दूसरे की आयात-निर्यात पर, ग्रोर- 
विटिश मात्त की अपेक्षा कम कर लगावे | ओठावा में जो साम्राज्य-परिपद्‌ 
हुईं, उस में तीन वर्ष के लिए इस नीति का सममोता हुआ, परंतु थह 
भारतवर्ष के लिए बहुत हातिकर थी; इसका यहाँ घोर-विरोध हुआ। 
बात यह है कि यहाँ से इंगलेंड और अन्य देशों को कच्चा माल जाता है, 
जिसकी आयात पर कोई श्रौद्योगिक देश कर नहीं गाता | इस लिए 
भारतवर्ष के माल को इँगलेंड या उसके उपनिवेशों में रियायत मिलने 
का प्रश्न नहीं उठता । अब भारतीय श्रायात की वात लीजिए । यहां दो- 
तिहाई से अधिक माल ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर से श्राता है, इस पर 
अधिक कर लगाने से भारतीय-जनता के लिए बह साल भहगा हो जाता 
है, भरोर देश की हानि होती है। इस प्रकार सामूज्यांतगंत रियायतत 
की नीति से भारतवर्ष को कुछ लाभ नहीं है। भारतीय व्यव॑स्थापिका 
सभा के निरंतर विरोध के कारण अंततः श्रोठवा के समझोते का अंत 
हो गया है। 

अस्तु, भारतीय लोकमत संरक्षण-नीति को क्रमशः अ्ग्नसर करने के 
पत्त में रहा है। भारत-सरकार ने सन्‌ १६२२ ईं० से इस भर ध्यान 
दिया, ओर बहुत मंद-यति से क्रैद्स बढ़ाया । इधर कुछ ससय से वह 
सीमित संरक्षण नीति से भी पीछे हट रहो है | शैरिफ्र बोर्ड की सिफ़ारिश 
होते हुए भी उस ने शीशे के व्यवसाय का संरत्तण न किया। इस वर्ष 
(सत्‌ १६३६। में सरकार ने इंगलेंड से भारत में आने थाल्े सादे एप 
रंगीन सूती कपड़े पर संरक्षण कर पद्नीस प्रति सेकढ़ा से घटा कर बीस 
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प्रति सेकढ़ा कर दिया । साथ ही उसने टेरिफ़-बोर्ड को तोड़ दिया। यह 
स्पष्टत; ब्रिटिश साल्न का पत्तपात है, ओर है, भारत के उद्योग घंधों के 
संरक्षण के विरुद्ध व्यापार नोति | आवश्यकंता है कि सरकार संरचाण 
नीति का अवलम्बन जारी रक्खे; समस्त विदेशी तैयार पदार्थों की आ्रायात 
के अतिरिक्त यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों पर भी खूब कसकर 
कर लगाबे, जिस से विदेशी माल यहां बहुत अधिक महगा होने के कारण 
उसकी आयात कम हो, भ्रौर स्वदेशी उद्योग-धंधों को उत्तेजना मिले । 
लोगों की आर्थिक उन्नति होने से, उनकी आय बढ़ने से, सरकार की भी 
आय बढ़ती है, ओर वे सरकारी करों का भार अधिक सुगमता-पूर्वक सहन 
कर सकते हैं । 

झायात-निर्यात कर का भार क्विन लोगों पर पढता है? सारतवष 
को जूट का तथा अंशतः चावल का एकाधिकार प्राप्त है। अर्थात्‌ जूट की 
पूर्णतया और चावल की अधिकतर उत्पत्ति भारतवर्ष में होती है। इस- 
लिए इनकी निर्यात पर लगने वाला कर अधिकतर विदेशियों पर पढ़ता 
है। चाय पर का निर्यात कर अंशतः विदेशियों पर, तथा अंशतः इस 
वस्तु के उत्पादों पर पड़ता है, कारण इसकी उत्पत्ति में भ्रन्य देशवासियों 
की प्रतियोगिता है। शराब, तंबाकू, खाद्य-सामग्री, भोटरकार और 
मोटर साइकिल, रेशमी कपडा, रबर टायर, अस्-शखस््र आदि की आयात 
पर क़गने वाक्य कर अधिकतर घनिकों पर तथा मध्य श्रेणी के ऊपरले 
भाग पर शोर छुछ अंश में मध्य श्रेणी के निचले भाग पर पता है। 
चीनी, सूत भोर सूती कपड़े तथा कच्चे साल की आयात पर लगने वाल्ले 
कर का भार अधिकतर धनी ओर मध्य श्रेणी वालों पर तथा कुछ अंश 
में गरीबों पर पडता है। भारतवर्ष के तैयार हुए मिट्टी के तेल पर तथा 
विदेशों से यहां आने वाली दियासलाई, मशीनों, रेलवे के सामान और 
कोयले पर लगाया हुआ कर सब श्रेणी के आदसियों पर पढ़ता है, हाँ 
गाँव वालों की अपेत्ता नगर वालों पर अधिक पढ़ता है। 
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नप्रक-कर--वमक-कर एक तो बाहर ले आए हुए नसक पर 
लगता है, दूसरे सारतवर्ष में ही बने हुए नमक पर भी वसूल किया 
जाता है। सन्‌ १८८२ ई० से पहले भिन्न-मिन्न प्रांतों में इस टेक्स की 
दर में अंतर था, उस वर्ष सरकार ने सब जगह दो रुपए मन टेक्स 
लगाया | सन्‌ १८८८ ई० में यह ढाई रुपए कर दिया गया, बाद में यह 
क्रमशः घटाया गया | सन्‌ १६०३ ई० में २) रुए हुआ, सन्‌ १६०४१ इ० 
में |) और सत्र १६०७ इई० में १) रु० सन रहा। सन्‌ १६१६ ई० 
( महायुद्ध काल ) में अन्यान्य करों की चृद्धि के साथ यह भी वढा, ओर 
१) की जगह १।) संत हो गया। उस समय राजस्व सदस्य ने कहा था 
कि यह कर ऐसा रिजुव ( रक्षित ) साधन है, जिसका युद्ध-काल अ्रथवा 
अन्य आर्थिक संकट के समय उपयोग हो सकता है| सत््‌ १६२२-२३ 
३० ( शांतिकाल ) का चज्र उपस्थित करते हुए राजस्व-सदस्य ने 
अन्यान्य करों में फिर इसे बढाने का प्रस्ताव किया था । पर॑तु व्यावस्थापक 
सभा के विरोध के कारण उस वर्ष यह न बढ सका | सन्‌ १६२३-२४ 
ईं० के बजट सें फिर आयव्यय की समानता करने की फिकर पढ़ी तो 
सरकार को दृष्टि इसी कर पर गई; अन्य करों को वह पहले बढा ही चुकी 
थी। इस चर्ष भरी नमक के कर की चुद्धि का बहुत विरोध हुआ | परंतु 
सरकार ने सुधरी हुईं व्यवस्थापक सभा के सत की सी घोर अ्रवहेलना 
करके इसे बढ़ा ही दिया । कुछ छोग इस कर में पार्लिमेंट के उदारता- 
पूवेक हस्तक्षेप करने की राह देख रहे थे, पर उस के द्वारा भारत 
सरकार के कार्य का अनुमोदव ही हुआ, ढाई रुपए प्रति मन का 
नमक कर पास हो यया ओर निधेत प्रजा पर एक भार और बढ गया। 
इस समय यह कर |) प्रति मन है। 

नसक एक जीवनोपयोगी पदुण है ओर इस का कर एक ऐसा कर 
है जो प्रकर अथवा गौण रूप से राजा, और रंक देश के सब आदमियों 
पर लगता है। नसक तैयार करने का ख़र्च बहुत थोड़ा होता है, कुछ 
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किराए में ख़र्च होता है। इस ज़र्च को छोड़ कर नमक के मूल्य का सब 
हिस्सा कर पर निर्भर है। फर-ूद्धि के कारण जब यहाँ नमक मंहगा 
हो जाता है तो पशुओं की कोन कहे, यह मनुष्यों को भी यथेष्ट मात्रा 
में नहीं मिलता, ओर इस का उपयोग कम हो जाता है। अतः नेताओं 
का मत है कि यह कर बिह्कुल उठा देना चाहिए । 


इस कर के पक्त में कहा जाता है कि ( १ ) यह कर बहुत प्राचीन 
है, यह यहाँ हिंदू काल में भी प्रचलित था, उस समय इस का परिसाण 
बहुत अधिक था; अ्रब तो यह अपेक्षा-कृत कम है। (२ ) यह परोक्त 
कर है, अतः लोगों को इस का भार मालूम नहीं होता | (३) यह बहुत 
हल्का कर है। परंतु प्राचीन काल से यह कर आजकल की सी कठोरता 
से वसूल नहीं किया जाता था, बहुत से आदमी अपने उपयोग के लिए 
इसे बना सकते थे। उस समय अन्य सब करों का संभिल्ित भार बहुत - 
कम था, अब बहुत अ्रधिक है। फिर, यदि प्राचीन काल में कोई अनुचित 
कर प्रचलित था तो यह कोई कारण नहीं है कि अब, उस के अनोचित्य 
को जानते हुए भी, उसे जारी रक्खा जावे। इस कर का परोक्त होना भी 
इसे उचित नही दहरा सकता, पदार्थों पर ज्गाएं हुए सभी कर परोक्त 
होते हैं। इसो प्रकार इस कर का ह॒ढ्का होना भी इस के समर्थन के 
लिए अच्छी युक्ति नहीं है। नमक की ग़रीब-अमीर सब को बराबर 
आवश्यकता है। सब इस का बराबर उपयोग करते हैं, इसलिए इस 
कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है, इस से कर संबंधी समानता के 
सिद्धांत की अवहेलना होती है ( देखो नयां परिच्छेद )। 


भारतवर्ष में यह कर सब से अधिक अप्रिय और अ्रसंतोष-मूलक 
है। भारतीय व्यवस्थापक-सभा में इस का बराबर विरोध हुआ है। 
इन बातों का सम्यक्‌ विचार होने से इस का अ्नोचित्य स्वतः सिद्ध है। 


अफ्रोम-कर--भारतवषे में सरकार को अफीम तैयार करने का 
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एकाधिकार है, भ्रन्य व्यक्ति इसे तेयार नहीं कर सकते । पहले सरकार 
को इस की नियांत से ख़ूब आ्रामदनी होती थी, परंतु इस के उपयोग से 
चीन आदि देशों के निवासियों को बहुत हानि पहुँचती थी, भ्तः अतः 
राष्ट्रीय जगत में तथा स्वयं भारतवर्ष में इस का बहुत विरोध हुआ | 
अंततः चीन में इस की निर्यात सन्‌ १६०८ ई० से क्रमशः घटा कर 
सन्त १६१८ में बंद की गई। पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ ई० से श्याम, स्ट्रेट सेटल 
मैंद भौर हांगकांग आदि में भी इस की निर्यात कम की गईं। श्रव 
भारतवर्ष से अफीम की निर्यात कहीं भी नहीं होती । परंतु भारतवर्ष मे 
इस का उपयोग घटाने का कुछ प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यद्यपि 
इस का उपयोग घटाने से सरकारी आय कम होगी, परंतु इस ले लोगो 
की कार्य ज्मता बढ़ेगी, तो उन की आय बढने से सरकार की आय भी 
बढ़ेगी श्रोर उपयुक्त कम्ती की सहज ही पूर्त्ति हो जायगी। 

आबकारी-कर--अ्रफ़ीम के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। 
उसे छोड़कर अन्य सादुक पदार्थों" पर लगाया जाने वाला कर यहाँ आब- 
कारी कर कहलाता है। उदाहरणवत्‌ यहां यह कर भांग, चरस, शराब 
आदि भादुक पदाथों पर लगाया जाता है। उस में राज्य का उद्देश्य 
केवल आय-प्राप्ति ही वहों होना चाहिए | भ्रजा-हित के लिए तो सरकार 
को चाहिए कि इन पदार्थो' को कम मात्रा में तैयार करावे, उन के बेचने 
वालों को बढ़ी सावधानी से लैसेस दे, दुकानें बस्ती से बाहर भौर बहुत 
थोड़ी रखे, तथा कर भी भारी लगाएु। तब जाकर इन का व्यवहार 
घटने की आशा हो सकती है। यहाँ सादुक पदार्थों क्रो बनाने या तैयार 
करने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इन की बिक्री से जो आय 
होती है, उस में से उत्पादक व्यय निकक्षने पर जो शेष रहे, वह सरकारी 
मुनाफा होता है, और आय में स॑भिजित होता है। 

इस समय कद्टीय सरकार प्रांतीय सरकारों को श्रफ़ीम निर्धारित 
दर से बेचती है। इस विक्री से जो आय होती है वह केंद्रीय सरकार की 
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आय होती है । इस मह का ब्योरा यह है--लाइसेंस, डिस्टिलरी फ़ौस, 
शराब ओर अन्य मादक पदार्थों की विक्की पर महसूल, आबकारी विभाग 
का अफ़ीम विक्री से लाभ, जुर्माना, ज़ब्ती, ओर अन्य आय । 

शोक की बात है कि इस मद की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा 
रही है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अनेक बार इस आशय का 
प्रस्ताव किया गया कि सरकार सादक ह्वव्यों के सेवन को म॑ बढ़ने देने 
की नीति रवखे, परंतु सरकार को स्वीकृत नहीं । चह शराब की दूकानों 
पर पहरा देने वालों तथा ठैग्प्रेंस ( मयपान-निवारण ) सभाओं के कार्य 
में बाधा डालती है; भोर उन पर तरह-तरह की सख्ती करती है। इस 
से स्पष्ट है कि सरकार को जैसे बने, बेसे आमदनी चाहिए, मादक दरष्यों 
के प्रचार को रोकने के लिए वह दिलोजान से तेयार नहीं। इस प्रकार 
देश का आत्मिक-पतन कब तक होता रहेगा 

अन्याय विभागों में यह विभाग प्रांतीय सरकारों के हाथ में दिया 
गया है, जिन्हें प्रांतों की उन्नति के लिए रुपए की बडी आवश्यकता है। 
अतः यह आशा हो ही नहीं सकती कि प्रांतीय सरकार इस विभाग से 
अधिकाधिक आमदनी प्राप्त करने, ओर इसलिए मादक हृब्यों का 
अधिकाधिक प्रचार करने में कोई कसर रख । बड़ी ज़रूरत इस बात की 
है कि सरकार मादक द्वब्यों का प्रचार घटाने की उपयुक्त नीति काम में 
लावे; निरसंदेह इस से सरकारी आय में कमी होगी, ओर आरंभ में कुछ 
समय तक प्रबंध व्यय भी बढ़ेगा, परंतु उस की पूर्ति जनता की कार्य- 
जता बढ़ने से उसी प्रकार हो जायगी जैसे श्रफ़ीम के संबंध में पहले 
बता आए हैं । 

विशेष वक्ततय--ऊपर, सरकार के झुण्य परोच्ष करों की आय के 
संबंध सें लिखा गया है। इस के अतिरिक्त सरकार को 'अ्न्य करों! 
से भी कुद आय होती है।इस सह के केंद्रीय भाग की कुछ आय 
तो सरकार को देशी राज्यों से मिलने वाले वार्पिक मज़रानों से होती है । 
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यह नजराना प्रायः उन संधियों के अनुसार मि्रता है, जिन से पू् 
काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों का व्रिटिश भारत के कुछ स्थानों से 
परिवतन हुआ था, या जिन से देशी नरेश अपने राज्य में फ़ोज रखने के 
उत्तरदायित्व से मुक्त हुए थे। इस के भ्रतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की 
कुछ आय ऐसी भी है, जो चीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों में मालगुणारी 
शआवकारी, स्टास्प, जंगल और रजिस्ट्री से होती है। उपयुक्त 'अन्य करों? 
की मद्द के प्रांतीय भाग में वह रक़म संमित्रित है, जो प्रांतीय सरकारें 
सिनेमा भआदि खेज्ञ तमाशों से कर के रुप में लेती हैं | 


तेरहवां परिच्छेद 
फीस की आय 


प्राकथन--फ़ीस के अंतर्गत सरकार को, न्याय स्टास्प, रजिंस्टरी, 
पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिविल निर्माण कार्य, मुद्दा वकसाल 
और विनिमय की महों से होने वाली श्राय संमिल्तित है। पहले कहा जा 
चुका है कि इन कार्यो' का उद्देश्य भ्राय-प्राप्ति नहीं होता, इन से होने 
वाली भय इन के व्यय से कम रहनी चाहिए । परंतु भारतवर्ष में न्याय, 
स्टग्य और रजिस्टरी से आय बहुत होती है। इस दृष्टि से इन की आय 
फ़ीस न रह कर कर हो जाती है, तथापि इस का विचार हम फ़ीस में ही 
करते हैं, मैसा कि सिद्धांत से होना चाहिए। 


न्याय--इस विषय में निम्न प्रकार कौ भय होती है, भ्रनधिकृत 
माल की विक्री, कोरट-फ़ीस जिस में दीवानी भ्रदालत के अमीन और 
कुडक अमौन आदि की फ़ोस शामिल है, हाई कोर्ट या उसके आधीन 
दीवानी अदालतों की फीस, मैजिस्ट्रेटें का किया हुआ जुर्माना भोर ज़ब्ती 
श्रादि, वकालत की परीक्षा फ़ीस, विविध फ़ीस ओर जुर्माने । 


सरकारी हिसाब में प्रायः न्याय की आय, ख़र्च की अपेक्ता बहुत 
कम रहती है । वास्तव में यह बहुत अधिक होती है। सरकारी हिसाब 
में कम दिखाने का कारण यह है कि स्टाम्प की बहुत सी आमदनी जो 
कि पृथक दिखाई जाती है वास्तव में न्याय संबंधी ही होती है, इस के 
संबंध में आगे विचार किया जायगा । जेसा कि हमने अन्यत्न कह्दा है, 
न्याय सस्ते से सस्ता होना चाहिए। देश का कानून ही इस प्रकार बदल्ला 


फ़रीस फो आय १०९ 


जाना चाहिए कि मुझुदमे बाज़ी कम हो, आदसी पंचायतों में ही निपट 
ले, अस्तु न्‍्याय-विभाग की भ्राय वृद्धि हम 'भ्रच्छी नहीं समभते । 

र्टाम्प--यह कर दो प्रकार का होता है, (+ ) धदालती भ्रोर 
(२ ) रैर-अदालती | प्रथम प्रकार में कोर्ट-फ़ोस या अदालतों में पेश 
होने वाले मुक़दमों के कागज व द्रण्वास्तों पर लगाए जाने वाले स्टाग्प की 
आय संमित्षित है। दूसरे प्रकार में व्यापार व उद्योग धंधों संबंधी 
काग़जों पर ( दस्तावेज, हुडी, पुजे, चेक, रुपयों की रसीद, आदि पर » 
लगने वाले स्टाग्प की आय होती है। यह कर प्रायः हल्का ही होता है। 

अदालतो स्टास्प प्रत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है। गैर-अदालती 
स्टाग्प भी, कुछ परोक्त रुप में, न्‍्याय-फर ही है। रुपया लेने की रसीद पर, 
या हुंडो आदि पर स्टाग्प इस लिए ही लगाया जाता है कि यदि पीछे 
कोई वाद-विवाद हो तो न्याय होने के अ्रवसर पर प्रमाण तैयार रहे, इस 
प्रकार स्टाग्प को आय जितनी अ्रधिक होगी, उतना ही यह समझा 
जायगा कि प्रजा को न्याय प्राप्त करने के लिए श्रघिक ख़र्च करना पढा। 
अतः यह आय अल्पतम होनी चाहिए, जिस से न्याय सस्ते से सस्ता हो । 

रज्िस्री--इस मंह की आय निम्न विपयों में होती हैः-- 
दस्तावेजों को रजिस्टरी झराने की फ़ौस, रजिस्टरी की हुई दस्तावेज़ों की 
नक़क की फ़ीस, विविध फीस या जुर्माने आदि । 

काशज़ों की रजिस्टरी होने से लोगों को बेईमानी करने का अवसर 
कम होता है। इस विभाग में एक परिमित सीमा तक की आमदनी घुरी 
नहीं । . 

पुलिस--इस मद्द में निम्न विषयों द्वारा आय होती है-- सार्वजनिक 
विभार्गों, प्राइवेट कंपनियों ओर लोगों को दी गई पुलिस से आय, हथियार 
रखने के क्लान्‌त से आय । मोटर आदि की रजिस्टरी करने आदि की 
फ़ीस, जुमांने ओर ज़ब्ती | 


११० राजस्व 


शिक्षा-इस मह में निम्न विषयों से आय होती है --( १ ) 
विश्व विद्यालय सरकारी झा कालेज, झोर सरकारी ओधोगिक कालेजों 
की फ़ीस (२ ) माध्यमिक--सरकारी साध्यमिक स्कूलों की फ़ीस, तथा 
द्वान्नालयों से आय (३ ) प्रारंभिक--सरकारी प्रारंभिक स्कूल फ़ीस 
(४) स्पेशल फ़ीस, मिडिल स्कूल फ़ीस । सुधारक स्कूलों के कारखाने की 
आय | ( ५ ) जनरल सहायता, या दान । ( ६ ) विविध; परीक्षा फ़ीस 
सिविल एंजिनयरिंग कालेज, किताबों, भर श्रन्य सामान की विक्की, 
प्रांतीय परीक्षाओं की फ़ीस शआ्ादि। 

न्याय की भाँति, शिक्ता भी जितनी सस्ती हो, उतना श्रच्छा है। 
प्रारंभिक शिक्षा तो बिल्कुल बिना फ़ीस ही होनी चाहिए, अन्य शिक्षा 
की फ़ीस सी यथा संभव कम रहवया उत्तम है। वर्तमान समय में यहां 
शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्वे साधारण की कोन कहे, मध्यम श्रेणी के भी 
बहुत से आदमी इस का व्यय सहन नहों कर सकते | इसलिए देश में 
अविधान्धकार छाया हुआ है। इसे दूर करना चाहिए। इसलिए शिक्ता 
विभाग का फ़ीस द्वारा श्राय बढ़ाने का लच्य न रखना चाहिए । 

स्वास्थ और चिकित्सा--इस सह की झ्ाय निस्‍्त विषयों से होती 
है--[ श्र ) स्वास्थ--दवाइयों और टीका क्गाने को चीज़ों कौ विक्री, 
सहायता । (आ) चिकित्सा--मेडिकल .स्कूल श्रौर कालिज फ़ीस, 
अ्रस्पताल की आय, पागल खानों की भय जिस में ऐसे पायल्नों को रखने 
देने वाली आय भी शामित्न है, जो दरिद्व न हों। ग्युनिसिपेलदियों ओर 
छावनियों की सहायता, सर्वसाधारण का चन्दा, सेनिक विद्यार्थियों की 
शिक्षा के लिए सहायता | दान की भ्राय, विविध; रखायनिक विश्लेषण 
की फ़रीस झादि। 

सिविल्ञ निर्माण कार्ये--इस मह में सरकारी मकानों का किराया, 
उन की विक्रो का रुपया, तथा अन्य इस प्रदार को विषिध आय 
संमित्रित है। 


फोस को भाय १११ 


मुद्रा टकसात् ओर पितिमय--इस मद में सरकार के 'प्रेपर 
करेंसी रिज्ञव! नामक कोष में जो 'सिकयूरिटियों? रक्खी जाती हैं, उतर की 
रक़म का सूद तथा भारतवर्ष के लिए पैसा इकत्नी आदि सिक्के ठालने का 
बाभ संमित्रित है। रुपया ढठालने का लास गोल्ड स्टेंड्ड रिज्ञव! अर्थात्‌ 
मुद्दा हलाई जाभ कोष में डाला जाता है । विनिमय की आय के संबंध 
में इस सह में होने वाले व्यय के प्रसंग में लिखा जा चुका है । 
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चोदहवां परिच्छेद 


व्यवसायिक आय 


सरकार का जिन व्यवसाथिक कायों से शराय होती है, वे मुख्यतया 
निम्नलिखित हैं:--रेल, डाक-तार, जंगल और नहर । जेज्ों से होने 
वाली आय भी जो परिमाण में विशेष नहीं होती--व्यवसायिक ही है। 


रेज्ञ-रेज्षों के संबंध में कुछ बातें पहले बताई जा चुकी हैं। इस 
मह की आय के हिसाव के वास्ते सरकारी रेलों की कुल्त आय मे से उन 
के चलाने का ख़र्च तथा कंपनियों को दिया हुआ सुनाफ़ा घटा दिया जाता 
है, भर शेष मे कंपनियों की रेलों से होने वाली भ्राय जोड़ दी जाती है । 

रेकों की व्यवस्था में कई दोप हैं । उन में अधिकांश विदेशी पूंजी 
और विदेशी प्रबंध है, जिस में भारतवर्ष को सूद की बढ़ी रक्तम बाहर 
भेजनी होती है, ओर जनता के हितों की शोर समुचित ध्यान नहीं 
दिया जाता । तीसरे दर्ज के यात्रियों को, मिन की संख्या अन्य सब 
दुज़ों के यात्रियों से अधिक होती है, बहुत शिकायतें, रहती हैं। माल ले 
जाने की दर देश के व्यापार तथा उद्योग घंधों की उन्नति के लिए अनुकूल 
नहीं हैं। यदि इन दरों मं आवश्यक परिवर्तेत किया जाय॑ भोर जनता 
की सुविधाओं का यथेष्ट विचार किया जाय, तो उन के द्वारा होने वाले 
व्यापार और यात्रा को वृद्धि हो और फ़लतः उच की आय भी बढ़े । 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है सर १६२६ ई० से रेजों छा हिसाब 
झन्य सरकारी हिसाब से पृथक कर दिया है। इस समय यह व्यवस्था 


व्यवसायिक आय ११३ 


रेलों में लगी हुई पूंजी का एक प्रतिशत सरकारी आय में सम्मिलित 
किया जाता है, इस के अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित सं अ्रधिछ झुनाफ़ा 
होता है, उस वर्ष के अधिक मुनाफे का पंचमांश भी सरकार के मिल्त्ता 
है। अगर सेनिक महत्व वाली रेलों से नुक़सान हो तो उतनी रक्तम 
सरकार के दी जाने चाली रकम से काट ली जाती है। भ्रगर सरकार 
के दी जाने घाली रकम चुकाने के बाद रेजवे रिज्ञव फंड के लिए तीन 
करोड़ से अधिक रुपया रह जाय, तो जितना रुपया अधिक हो, उस का 
ठृतीयांश सरकार के दिया जाता है। 


डाक और तार--इस मद की. आय में बह रक़म दिखाई जाती | 
है जो कुल श्राय में से संचालन-व्यय निकाल कर शेप रहती है। कुल 
शाय में ( क ) भारतवर्ष में होने वाली डाक और तार की आय, मनी-» 
आडर-क़मीशन और इंडो योरपियन तारों की आय तथा (ख) इंगलैंड में 
होने वाली इंडो-योरपियन तारों की आय सम्मिल्नषित होती है। ध्यय 
में ( ३ ) भारतवर्ष के कार्यालयों का व्यय, स्टेशनरी, और छुपाई, डाक 
लाने और ले जाने का खुच, तार की ज्ञाइन आदि का खुर्च, (२) 
इंगकैंड में ईस्ट मेल के क्षिए दी जानी वाली रक़म तथा (३) भारतवर्ष 
भ्रौर इंगजैंड में होने वाल्े इंडो-योरपियन तारों का खच सम्मिक्षित है। 


भारतवर्ष में सरकार ने जनता की सामथ्य और सुविधा का विचार न 
करते हुए पोस्टकार्डो ओर क्िफ्लाफों का भूल्य बढ़ा रखा है, इससे लोगों के 
पारस्परिक व्यवहार-ृद्धि में बड़ी र्कावट है। पासलों के महसूज की दूर 
बढ़ने से अब जन साधारण को वी० पौ० से पुस्तक मंग्राने का खूर्च बहुत 
कष्टप्रद्‌ हो गया है। इंस से साहित्य भ्रौर शिक्षा प्रचार के बहुत घक्षा 
पहुँच रहा है । 

सरकार ने डाक और तार दोनों विभागों के मित्रा रखा है। इस 
लिए डाक का महसूल पहले से बढ़ाया ज्ञा चुकने पर भी इस संयुक्त मह में 
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घाटा रहता है। यदि दोनों विभाग प्रतग-अत्रग) हों तो डाक में 
बचत हो सकती है; हाँ तार का कार्य घादे पर ॒ चल रहा है। इस में 
किफायत की आवश्यकता है । 


जंगज--हस मह में निम्नलिखित आय होती हैः--लकड़ी या अन्य 
पैदावार& जो सरकार ले, लकड़ी था भ्रन्‍्य पेदावार जो जनता के आदमी 
ले, जंगल का वे वारसी भौर ज़ब्त किया हुआ माल, विदेशी लकड़ी 
या अन्य जंगल की पेदावार पर महसूल, इस विभाग संबंधी जुर्माना, 
ज़ब्ती श्रादि । 


ज॑गढ्य विमाग का उद्देश्य प्रजा-हित ही रहना चाहिए; आय का 
लच्य रखकर ग्रजा-हित की उपेज्षा करता कदापि उचित नहीं । इस समय 
अनेक स्थानों में जंगल विभाग के कारण चरागाहों कौ बड़ी कमी हो गई 
है। इस से सर्वे साधारण को पशु-पालन में बड़ी कठिनाई है। पुनः भब 
इंधन मंहगा होने के कारण उस का कुछ काम भोवर के उपकों से ही ले 
लिया जता है। इस से खाद की कमी होती है। जंगल विभाग को इस 
ओर ध्यान देना चाहिए | 


आबपाशी--इस मद की आय, कुछ आय में से संचात्नन व्यय 
निकाल कर दिखाई जाती है। कुछ भझाय में कुछ भ्राय तो प्रत्यक्ष होती 
है ओर कुछ वह होती है जो आबपाशी के कारण मालगुजारी के बढ़ने 
से होती है। भारतवर्ष में नहरों और बड़े तालाबों का कार्य बहुत बढ़ने की 
आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं, परंतु 
दस की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जनता की सुविधा का 
सम्यगू ध्यान रक्खा जाय, भ्रोर दर वियमित रहे । 





9 जंगल की अन्य पेदावार में मुख्य बांस, घास, ईंघन, कोयला 
राज भ्रादि पदार्थ होते हैं । 
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वतंमान अवस्था में कृपकों को नहर-विभाग के संबंध में कई शिका- 
पते हैं। एक मुख्य शिकायत तो यही है कि आवपाशी की दर बहुत 
अधिक है, इंस संबंध में श्रधिकारियों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि 
जो नहरें व्यवसायिक दृष्टि से बनाई गईं हैं, उन में जो पूंजी त्रगी हे 
उस का सूद साधारण मुनाफे सहित मिल जाय, ऐसे हिसाब से ही 
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झाबपाशी की दर निश्चित की जाय । दर का अ्रधिक रहना उचित नहीं 
है। आबपाशी की आय कोई कर की श्राय नहीं है, इस का उद्देश्य बहुत 
अधिक धन-प्राप्ति न होकर जनता की सुविधा होनी चाहिए। इस मह 
से बहुत अधिक भ्राय द्वोने का भ्र्थ यह है कि यह अपने उद्ृश्य पूरा नही 
करती । 

फ्रिसानों की नहर-विभाग संबंधी दूसरी शिकायत थह है कि उन्हें 
सिंचाई के लिए पानी उचित समय पर नहीं मिलता, जिन कृपकों से 
अधिकारियों को कुछु ऊपर की आमदनी हो जाती है, उन पर विशेष 
कृपा रहती है, दूसरों को पानी प्रायः ऐसे समय पर मिलता है जब वह 
पुणंतया लाभदायक नही होता | यह न होना चाहिएं, किसानों को 
सिंचाई के लिए अनुकूब समय पर पानी मिलने से उन की फ़सल भ्रच्छी 
होगी, श्रौर फत्न-स्वरूप सरकारी आय की भी वृद्धि होगी। 

जेल--नेल्ों की आय विशेषतया उन के उस सामान की विक्री से 
होती है, जो उन के कारख़ानों मे क्ेदियों द्वारा तेयार कराया जाता है। 
क़ेदी काफ़ी घंटे काम करते हैं, पर प्रायः उन के श्रम्त के प्रतिफल में से 
उन्हें कुछ भाग दिए जाने की व्यवस्था नहीं होती; इंसलिए वे काम 
उतना सन लगाकर नहीं करते; जो माल पेयार होता है, वह घटिया 
दर्ज का होता है। फिर, इन कारख़ानों में जैसे-तेसे क्रेदियों को घेर कर 
रखा जाता है, यदि उन्हें उन की रुचि के अनुसार काम दिया जाय॑, उस 
का प्रबंध आदि ठीक हो तो उत्पत्ति अधिक हो सकती है। बहुधा जेक्ञों 
में जो मात्त तेयार होता है उस के बेचने के ज्षिए सी उचित प्रबंध नहीं 
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किया जाता, इस में यथेष्ट सुधार हो तो मात्र के दाम अच्छे उठ । प्रायः 
जेलों के बग़ीचों में जो फल या शाकादि होता है। उस का उत्तम भाग 
उच्च पदाधिकारियों की भेंट किया जाता है। वह क्रेदियों को ही दिया 
जाना उचित है। पश्चात्‌ यदि कृछु बचे तो वह बेचा ज्ञाना चाहिए। 
अ्स्तु, जेल्लों की आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है । 

विशेष वक्तत्य--सरकार की व्यवप्तायिक आय का विचार हो चुका | 
सरकार को कुछ आय पूर्वोक्त के श्रतिरिक्त श्रन्य साधनों से भी होती है । 
इन मे मुख्य सेना, सूद आदि हैं। सेनिक भाव में सेनिक स्टोर, कपड़े 
दूध, मक्खन, तथा पशुभ्रों की विक्नी से श्रोर सेनिक निर्माण कार्य से 
होने वाज्ञी आय सम्मित्नित है । 

सूद को मह के केंद्रीय भाग में (क ) भारत सरकार द्वारा प्रांतों की 
दिए हुए ऋण और पेशगी का सूद, रेजवे कंपनियों को दी हुईं पेशगी का 
सूद, तथा उन के 'प्राविडेट फंड” की सिक्यरिटी का सूद, ओर (ख्र ) 
इंगलेंड में सूद की विविध झ्ाय सम्मिलित होती है। इस मदद की प्रांतीय 
थ्राय जिला श्र अन्य 'लोकत्ञ फंड' कमेटियों, स्थुनीसिपेल्नटियों, ज़िला 
बोर्डों', जुमोदरों, किसानी तथा सहकारी समितियों आदि को दिए हुए 
ऋण के सूद से होती है । 

सरकारी हिसाब में जो विविध प्राय की केंद्रीय मह है, उस में पंशन 
संबंधी आय के अतिरिक्त सरकारी स्देशनरी श्रथवा पुस्तकों, गज़द या 
रिपोर्टो भ्रादि की विक्री से होने वाज्ञी आय भुख्य है। प्रांतों को पुराने 
छोर भोर सामान की, तथा जुमीन और मकान ( “नज़ल” ) की विक्री 
से सरकारी लेखा-परीक्षक अ्रदि की फ़ौस से, और जमीन और मक्कानों 
के किराए आदि से भी भाय होती है । 


न्द्र्हवां पंरिच्छेद 
स्थानीय-राजस्व 


केंद्रीय और प्रांतीय राजस्व का वर्णन हो चुका, अब स्थानीय 
राजत्व का वर्णन किया जाता है । 


स्थानीय कार्यों की विशेषता--नगरों और देद्दा्तों मे बहुत से 
काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की आवश्यकता होती है । 
सडक बनवाना नांलियाँ बनवाना ओर साफ कराना, बालकों की शिक्षा 
का प्रबंध करना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हे प्रत्येक व्यक्ति एथक एथक रूप 
से अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकता। परंतु केद्वीय या प्रांतीय 
सरकार द्वारा भी यह यथेष्ट रूप में नहीं किए जा सछते, क्योंकि इन से 
निरीक्षण या देख-भाल की बहुत आवश्यकता होती है, भोर देश भर के 
सब नगरों या देहातों सं यह कार्य एक ही तरह के ने होकर स्थानीय 
परिस्थिति के अनुसार मिन्न-मिन्त प्रकार के होने की आवश्यकता होती है । 
इंसलिए किसी नगर या देहात के ऐसे काय उसी स्थान के निवासियों के 
प्रतिनिधि विशेष उत्साह ओर कुशलता-पूर्वक करा सकते है। 


स्थानीय और अन्य राजरव में भेद--स्थानीय राजस्त का और 
भांतीय तथा केंद्रीय राजस््र का भेद जानने के लिए पहले हमें स्थानीय 
संस्थाओं के ओर प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के कार्मो के भेद पर विचार 
करंना चाहिए । 


१- स्थानीय संस्थाओं के कार्य का विस्तार कम होता है उस का 
संबंध किसी ख़ास जिले भ्रथवा उस के भी किसी एक भाग से रहता है। 
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२- फद्रीय अथवा प्रांतीय व्यवस्था से स्थानीय संत्याओं की शक्ति 
पर बहुत नियंत्रण रहता है, यद्यपि इन के कार्य-क्षेत्र को ऋमशः बढ़ाया 
जाता है। 

३--स्थानीय संस्थाओं के कार्य बहुधा प्रत्यक्ष और जायिक प्रकार 
के होते हैं शोर उन से होने वाले लाभ की कुछ भाप हो सकती है । 


स्थानीय संस्थाएं अपने कार्यों को चलाने के लिए 'रेट्स” लेती हैं। 
इन्हें साधारण बोल-चाल में टेक््स या कर देते हैं । पर॑ वास्तव म॑ केंद्रीय 
( तथा प्रांतीय ) और स्थानीय करों से भेद हैंः-- 

( १) स्थानीय संस्थाएं अपने करों से प्राप्त होने वाली आय को 
रोशनी सद्कों की मरम्मत, शिक्षा, सफ़ाई, पादी के नर्तों आदि के ऐसे 
कार्यों' मे ख़र्च करती है, जिन से कर दाताओं को प्रत्यत्त लास हो, जब 
कि कंद्रीय करों से ज्ञास अत्यक्ष होता हुआ सालूस नहीं होता। (२) 
केद्टीय करों की आय अनिश्चित होती है, वह जनता की सुख-पसद्धि पर 
निर्भर होती है। स्थानोय संस्थाश्नों के करों से होने वाला खु्च पहले से 
निश्चित रहता है, इन करों की रक़स स्थानीय संस्था के क्षेत्र म॑ रहते 
वाले उन व्यक्तियों से निर्धारित दर से वसूत्न कौ जाती है, जिनके पास 
सम्पत्ति या ज्ञागीर होती है । (३) केंद्रीय कर प्रायः देश भर से एक 
ही प्रकार के होते हैं श्र एक ही दर से चसूल किये जाते हैं, इसके 
विपरीत स्थानोय करों में तथा उन की दुर में स्थान-सेद्‌ से भिन्नता होती 
है, उदाहरणवत एक स्थुनीसिपेल्टी सकान पर कर लगाती है, दूसरी नहीं 
लगाती, एक सें यह कर किराये की रकम पर एक झाना फ़ी रुपया ओर 
दूसरी में दो आने या कम ज्यादह होता है | 


स्थानीय राजस्व का आदश--स्थानीय च्वराज्य पूर्ण रूप से 


होने की दशा में, स्थाचीय राजस्व का आदर्श यह है कि प्रत्येक स्थानीय 
संस्था अपनी सीसा से रहने चाले आदुमियों से अपने कर वसूल 
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करें, उसे उस सीमा में उन करों से प्राप्त आय को नागरिकों के हित के 
लिए, व्यय करने का श्रधिकार हों, वह इन करों को अपनी ईच्छा से 
झपने साधनों था आ्रावश्यकताओं के श्रनुसार धठा था बढ़ा सके | उसके 
कार्य-चेन्न की सीमा देश के साधारण नियस से चिश्चित हो। निरसंदेह 
प्रत्येक स्थानीय संस्था का संबंध एक ऐसे क्षेत्रफल में होने वाले कार्यों से 
रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश्य पूरा करते हुए, कम से कम 
हो। प्रायः एक स्थानीय संस्था की सीमा एक नगर या कृत्वा, था बढा 
गांव, या कुछ छोटे छोटे गांवों का समूह समझी जाती है । 

स्थानीय स्व॒राज्य सस्थाओं ओर सरकार का राजस्व संबंध-- 
राजस्व के विपय में स्थानीय स्व॒राज्य संस्था और केन्द्रीय या प्रांतीय 
सरकार का संबंध निम्न लिखित प्रकार का हो सकता है।-- 

१--सरकार, संस्थाओं वसूल से किए ज्ञाने वाले करों का स्वरूप 
तथा उनकी रकम निर्धारित कर दे, या केवल्ल कर ही निर्धारित करे, और 
यह अधिकार संस्थाओं को दे दे कि वे उससे भ्रनुमति लेकर करों से होने 
वाली आय को घटा बढ़ा सके । इस दशा में संस्थाएं राजस्व के संबंध 
में सरकार के अधीन रहेगी । 

२--सरकार, करों का स्वरूप शोर उनसे वसूल की जाने वाली 
रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे द। इस दशा में 
संस्थाएं, राजस के संबंध में स्वाधीन रहेंगी । 

भारतवर्ष में, यद्यपि इस बात का विचार किया जाता है कि संस्थाएँ 
अपनी आ्राय को बढ़ाव, तथापि अभी तक वे सरकार की सहायता का 
बहुत आश्रय लेती हैं, उनकी अपनी आय इतनी नहीं होती कि वे अपने 
निरंतर बढ़ने वाले कार्यो के भल्ती भांति चला सके | इसलिए जब कभी 
उन्हें सरकार से यथेष्ट सहायता नहीं मित्रती तो उन्हें बहुत कठिनाई 


होती है। 
बडे बढ़े कामों के लिए संस्थाओं के बहुधा ऋण कोना होता है । 
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जाय, जो वस्तुओं के भेद्‌ या मूल्य के अनुसार न होकर वज़व के हिलाब 
से होता है। 

मफान-कर--यह कर सकांन के वार्षिक किराए पर विर्धो- 
रित दर से छगाया जाता है। बहुत सी स्युनिसिलिपेदियों में 
इस कर के क्गाए जाने की गुंजाइश है, यदि भकानों के 
मोक़े ( 'साइट! ) का सी विचार रखा जाय तो आय भर बढ़ 
सकती है । गृुह-कर बहुधा मकान के सालिक पर न पढ़ क्र 
उसके किराएदार पर पंडुता है, क्योंकि मालिक किराए छे 
साथ ही प्रत्यक्ष अथवा गौण रुपसे इसे घसूल् कर लेता है। 
यदि मकानों की सांग बहुत न हो तो यंह कर सकान मालिक पर ही 
पढ़ता है। देहातों में इस कर के समान “अबधाब' लिया जाता है, यह 
प्रायः मालगुजारी के साथ उस पर एक झाना फ़ी रुपए के हिसाब से 
लिया जाता है। इसे सरकार वसूल करती है, और पीछे ज़िल्ा-बोडों 
को दे देती है । 


यात्री-कर--छुछ स्थानों पर यात्री-कर लिया जाता है। इसका 
भार वहां आने वालों पर पड़ता है, जो यह समझा जाता है कि उन 
स्थानों से लाभ उठाते हैं। यह कर प्रायः रेलवे महसूल् के साथ सुभोते 
से वयूत्न कर लिया जाता है। बहुत से स्थानों में इस आय का भ्रपिकांश 
भाग स्थानीय कार्यों के लिए ही खु्चे किया जाता है, यात्रियों के लिए 
नहों। 

हैसियत-कर--यह झ्ाय कर की भाँति प्रव्यक्ष कर है, इसका 
परिमाण बहुत कमर रक्खा जाता है इसे भायः ज़िला-बोई लेते हैं। कुछ 
स्थानों में नोकर रखने वालों से सी कर लिया जाता है । 


फीस आदि--कुछ विशेष कार्यों के उपलघ्य में स्थानीय संस्थाएं 
नायरिश्ञों से फ्रीस या महसूल लेती हैं, जेसे पानी (नल) का महसूल, 
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रोशनी का महसूल (बिजली थादि), स्द्ूल फ़ोस आ्रादि। कुद्द शुल्क 
विज्ञासिता की वस्तुओं पर, श्रथवा सुब्यवस्था की इष्टि से लिए जाते हैं, 
यथा मोदर, साइकिल, तांगा, कुत्ता आदि रखने का महसूल । 


भारतवष की स्थानीय रबराज्य संस्थाएँ--प्राचीन समय में यहाँ 
चिरकाल तक स्थानीय कार्य, देहातों में आम्य-संस्थाओं द्वारा, ओर नगरों 
में व्यापार-संबों (ट्रेड गिल्ड ) द्वारा होता रहा। भारतवर्ष देहातों 
का देश है। अ्रव भी यहां ६० फ़ी सदी जनता देहातों में रहती है। पहले 
यहां का प्राय: प्रत्येक देहात अपनी शिक्षा स्वास्थ्यादि की सामाजिक 
आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता था। यहां की आ्राम्य पंचायत बहुत 
प्रसिद्ध रही हैं। प्रत्ये् गाँव की पंचायत रघ्ार्थ पुलिस रखती थी, छोटे 
मोटे झगढ़ों का निपदारा करती थी, भूमि-कर पसूल करके राज्य कोप में 
भेजती थी, और तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सडक भआादि स्थानीय 
उपयोगिता के सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध करती थी । मुग़ल शासन में 
भी पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका महत्व धीरे धीरे धटता 
गया। पौट़े वे लुप्त-प्राय होगई' । केवल थोड़े से चिन्द्र शेप हैं, जो 
उनके उच आदर्श की स्ट्ृति कराते हैं। अ्रंगरेज्ञों ने आचीन संस्थाओं क्री 
पुष्टि नहीं की, वरन्‌ उनके स्थान पर नवीन संस्थान्नीं को स्थापना को 
निन्‍्होंने अभी तक देश में अच्छी जड़ नहीं पकड़ पाई है। 


अस्तु, भारतवर्ष में वतमान स्थानीय संत्याओं के निम्न-लिखित 
भेद हैं-- 

१--स्युनिसिपेक्षिदियां और कारपोरेशन, तथा वोटीफ़ोइड एरिया, 

२--स्थानीय भर ज़िला बोर्ड, यनियत कमेटियाँ 

३--पंचायत हु 

४--पोर्ट टृस्ट 

४--इस्मृवमेंट टूर 
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अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं । 

स्थुनिसिपेत्षिटियां ओर कारपोरेशन--सन्‌ १८४२ ई० बंगात्त 
में, ओर सन्‌ १८१० ई० में समस्त भारतवर्ष में म्युनिसिपेल्षिटियां स्थापित 
करने के विचार से ऐक्ट बनाया गया। इनकौ कुछ वास्तविक उन्नति 
सन्‌ १४७० ईं० में, बाड़ मेयो के समय में हुईं । सन्‌ १८०८४ ट्रं० में 
लाड रिपन ने इनके श्रधिकार बढ़ाएं, तब से इनका विशेष प्रचार 
हुआ है । 

प्रत्येक स्थुनिसिपेल्ििटी की सीमा निश्चित की हुईं है। जो श्लोग 
उसके अन्दर रहते ओर उसे टेक्स देते हैं, वे रेट पेयर' या कर-दाता कहाते 
हैं। इन कर-दाताओं में से जो निर्धारित वार्षिक कर देते हैं, अथवा 
जिनके पास जागीर हैं, वे “वोटर” या मतदाता कहाते हैं। इन्हें अपनी 
अपनी भ्युनिसिपेल्टी के लिए मेम्बर (म्युनिसिपिल कमिश्नर) चुनने का 
अधिकार है। 

कलकत्ता, बंबई और मद्रास शहर की स्युनिसिपेल्धिटियां, स्युनिसिपत् 
कारपोरेशन या केवल “कारपोरेशन” कहलाती हैँ । इनके भेम्बरों 
(कमिश्नरों) को कोसिलर कहते हैं। अन्य म्युनिसिपेलिटियों से, इनका 
संगठन कुछु भिन्न अकार का, ओर आय-व्यय तथा कार्य-चेन्न अधिक 
होता है। 

काये--स्युनिसिपेलिय्यों और कारपोरेशनों के सुख्य कार्य, कहीं- 
कहीं कुछ भेद होते हुए, साधारणतया ये हैं;-- 

(१) स्व साधारण की सुविधा को व्यवस्था करना; सड़क बनवाना, 
उनकी मरस्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना, और दृक्ष लगवाना, 
डाक-बंगला या सराय आदि सावजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग 


जाय तो उसे बुझाना, अकाल, जल की बाढ़, या अन्य विपत्ति के सम्रय 
जनता को सहायता करना। 
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(२) स्वास्थ्य-रत्ता; श्रस्पताल या श्रीपधालय खोलना, चेचक श्रोर 
प्लेग के टीके लगाने तथा मेले पानी बहाने का प्रबंध कराना, और एत 
की बीमारियों को बंद करने के लिए उचित उपाय काम में लाना; पीने 
के लिए स्वच्छ जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों" में 
कोई द्ानिकारक वस्तु तो नहीं मिल्लाई गयी है, इसका निरीक्षण करना, 

(३) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठ्शालाश्रों 
की समुचित व्यवस्था करना; मेले और नुमायशें कराना । 

(४) बिजली को रोशनी, दामवे तथा छोटो रेलों के बनाने में सहायता 
देना । 

आमदनी के साधन--इृन संस्थाओं की आ्रामदनी के मुख्य मुख्य 
सांधन ये हैं।-- 

(१) चुंगी। अधिकतर उत्तर भारत, बंबई ओर मध्य प्रांत में; यह 
इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले माल तथा जानवरों पर 
लगती है। संयुक्त प्रांत में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ क़िक्ों 
में म्युनिसिपेलिदियों का नाम ही 'चुंगी” पढ़ गया है। (२) स्रकान भर 
ज़मीन पर कर (विशेषतया आसाम, विदार-उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत 
भर बंगाल में) | (३| व्यापार और पेशों पर कर, (विशेषतया मद्रास, 
संयुक्त प्रांत, बंबई, मध्य प्रांत और बंगाल में)। (४) सड़कों भोर नदियों 
के पुल्लों पर कर (विशेषनया मद्रास, वंबई और श्रासाम में) । (५) सवा- 
रियों, गाड़ी, बग्गी, साइकिल, सोटर और नाव पर कर । (६) पानी, 
रोशनी, नालियों की सफ़ाई, हाव-बाज़ार, क़साई ख़ाने, पायज़ाने भ्रादि 
पर कर । (७) हैसियत, जायदाद भर जानवररों पर कर । (०) यात्रियों 
पर कर, यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ़ासल़े से आने वालों 
पर लगता है भ्रौर प्रायः रेलवे टिकट के मूहय के साथ ही चसूल कर 
लिया ज्ञाता है। (६) स्थुनित्तिपल्ल स्कूलों की फ़रीस। (१०) कांजी-होस 
की फ़ीस । (११) सरकारी सहायता या ऋण । 
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कुछ प्रांतों में शित्ता, अस्पतालों ओर पशु चिकित्सा के लिए स्युनि- 
सिपेलिटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी स्युनिसिपेलिटी 
को भले पानी के बहाव के किए नालियां बनानी होती हैं श्रथवा, जल- 
प्रबंध के लिए शहर में नल आदि जगाने होते हैं तो वह ऋण लेती है। 
यदि डचित समझा जाय, तो इस ख़र्च का कुछ भार सरकार कुछ शर्तों 
से अपने ऊपर ले लेती है । 


संख्या ओर आय-व्यय--त्रिदिश भारत में ( जिसमें अब बर्मा 
नहीं है ) सब म्युनिसिपेलिदियों ओर कारपोरेशनों कौ संख्या ७२७ है। 
इन संस्थाओं की कुल आय और ऋण ३४ करोड़ रुपया है। इसमें २२ 
करोड़ रुपए से अधिक कत्कत्ता, मद्रास और बंबई का ही भाग है; श्रकेले 
बंबई की उक्त मद कौ रकम १८ करोड़ है। इस प्रकार ७२४ म्युनिसिपे-, 
लिटियों की आय १२ करोड़ रुपए रह गईं; और यह कितनी कम्र है, 
यह दिखने की श्रावश्यकता नहीं । कई प्रांतों में म्युनिसिषेलिदियां अपना 
बजट या नया कर सरकार (या कमिश्नरों) से मंज़र कराती हैं । 


जन संख्या और कर की मात्रा--कुल स्युनिसिपेलिदियों और 
कारपोरेशनों की सीमा में २ करोड़ १२ लाख से अधिक, अर्थात्‌ ब्रिटिश 
भारत की कुल जन संख्या के छुगभग ८ फ्री सदी से कुछ कम आदमी 
रहते हैं। ६१३ स्थुनिसिपैलिदियों में पचास-पचास हज़ार से कम, और 
शेष ७४ में पचास-पचास हज़ार या अधिक आदमी हैं । स्युनिलिपैलिटयों 
की सीमा में, प्रत्येक आदमी पर स्युनिशस्िपल कर की औसत भिक्न-मिन्न 
है, उदाहरणवत्‌ बंबई शहर में २३ रु०, बंबई प्रांत में (बंबई शहर 
छोड़कर) ५ रु० ९ आने, संयुक्त प्रांत में ३े र० ४ आने, बिहार-उड़ीसा 
में २० १ आना, मध्य प्रांत बरार में ३ ₹०। 


नोटीफाइड एरिया--ये अधिकतर पंजाब और संयुक्त प्रांत में 
हैं। इन्हें म्युनिसिपेलित्यों के थोड़े-थोड़े से अधिकार होते हैं। ये उसी 
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चेन्न में होते हैं, जहां बाज़ार या क़रबा अवश्य हो, ओर जिसकी जन- 
संख्या दस हज़ार से भ्रधिक न हो । स्थुनिसिपेलिटियों की अ्रपेष्ता इनकी 
आय ( एवं व्यय ) कम रहती है। इनके अधिकांश सदस्य नामज्ञद 
होते हैं। 


बो्े या यूनियन--देहातों में स्थानीय स्वराज्य का प्रारस्भ, स्थुनि- 
सिपेलिटियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ | यहां स्वास्थ, 
सफ़ाई, प्रारम्तिक शित्ता तथा श्ीपधादि का प्रबंध रखने के उद्देश्य से 
'आम्य-बोर्ड' संगठित किए गए हैं। इंसके तीन भेद हैं।--(१) 'लोकल' 
बोर्ड (एक बढ़े गाँव में, या छोटे गाँवों के समूह में), (२) ताहुक्ला 
अथवा सब-डिविज्ञनल बोर्ड; ओर (३) ज़िला-बोर्ड' । भारतवर्ष क्र 
सिन्न-भिन्न प्रांतों में बोडों की व्यवस्था एक-सी नहीं है। सदरास ओर 
मध्य प्रांत में इनकी स्थापना श्रधिक हुईं है। मद्रास में प्रत्येक बड़े 
गाँव का अ्रथवा कई गांवों को मिज्ञाकर उत सब का, एक यतियन, बना 
दिया गया है। बंबई में बोडों' के केवल दो ही भेद हैं;-- ज़िला-बोड 
ओर ताललुक़-बोर्ड । बंगाल, पंजाब, पश्चिनोत्तर सीमा प्रांत में जिला 
बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं, भ्रोर ल्लोकल बोड़ों के बनाने का भ्रधिकार 
प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया है। भासाम भें ज़िला-बोर्ड नहीं हैं, 
वहां केवल सब-डिपीज़नत्न-बोर्ड ही हैं । 


बो्ी की आय के साधन--बोर्डो' की अधिकतर श्राय उस 
महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है। इसे सरकारों वार्षिक 
लगान या भाजमुज़ारी के साथ ही प्रायः एक आना फ्री रुपए के हिसाब 
से, वसूल करके इन बोडों' को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष 
कार्यो' के लिए सरकार कुछ रक्त, कुछ शर्त्तों' से प्रदान कर देती है। 


'ज़िल्ला-बोर्ड को मंध्य प्रांत में विज्ञा-कोंसिल कहते हैं । 
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आय के अन्य भ्रोत तालाब, घाट, सड़क पर के महसूत्,, पशु-चिकित्सा 
और रकृल्ों की फ़ीस, कांजी होस की भामदुनी, मेले या नुमायशों पर 
कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। (आसाम प्रांत को छोड़ 
कर) अ्रधीन ज़िला-बोडों का कोई स्वतन्न्र आय-प्रोत नहीं, उन्हें समय- 
समय पर ज़िला-बोडा से ही कुछ मित्न जाता है । 

वोडा' का कत्तेव्य पातम--बोर्डों को अपने आम्य-सेन्न में वेसे 
सब कार्य करने होते हैं, जेसे स्थुनिसिपेलिदियों को गगरों में करने होते 
हैं, उनके भ्रतिरिक्त इन्हें' कृषि ओर पशुओं की उन्नति के लिए भी 
विविध काये करने चाहिए। इस भ्रकार उनका कत्तेच्य कितना महान 
है, यह स्पष्ट ही है। इसे देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि 
बोडे प्रायः वहुत ही कमर कार्य कर रहे हैं। इसका प्रधान कारण यह है 
कि उनकी आय बहुत थोड़ी-सालाना, लगभग १९ करोड़ १२ ल्लास 
रुपया है, जब कि उनके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २३ 
करोड़ से भ्रघिक्त है । 

पंचायते--पंचायतों की स्थापवा भ्ौर उन्नति का कार्य, अपनी 
अपनी परिस्थिति के अनुसार करने के लिए, प्रांतीय सरकारों पर छोड़ा 
गया है। भारत सरकार निर्धारित सिद्धांतों के अन्लुसार, पंचायत स्थापित 
करने के पक्ष में है। पंचायतों को दीवानी ओर फोजदारी दोलनों प्रकार के 
साधारण सामलत्नों का फ़ेसला करने का अधिकार होता है। शिक्षा, स्वास्थ- 
सफ़ाई, ओर आवारा फिर कर नुकसान पहुँचाने वाले मपेशियों के 
संबंध में भी उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। पंचायतों को समय- 
समय पर अन्य स्वराज्य-संस्थाओं तथा सरकार से कुछ रक़्म मिलती 
है। इस के अतिरिक्त वे निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने क्षेत्र के 
आदसियों पर कुछ कर लगा सकती हैं। यदि उन का कोई कर या 
जुर्माना वलूल न हो तो ज़िला-मेजिस्ट्रेट उसे वसूत्ष करा देता है। पंचायतों 
को भ्रपनरी आय, ज़िला-मेजिस्ट दे क्क्‌ः अनुमति से ही, शिक्षा, स्वास्थ, 
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सफ़ाई में, था कच्ची सड़क बनवाने शआादि के कार्य में ज़र्च करनी 
होती है.। 

पोट्ट-टृस्ट--बन्द्रगाहों का स्थानीय प्रबंध करने वाली संस्थाएँ 
'पोर्ट-2स्ट' कहलाती हैं। ये घाटों पर भाल्गोदाम बनवाती हैं, भौर 
व्यापार के सुभीते के लिए नाव, और छोटे जहाज़ की सुब्यवस्था करती हैं। 
समुद्र-तद, नगर के निकटवर्ती समुद्र-भाग, या नदी पर इनका पूरा 
अधिकार रहता है। इनको पुलिस अलग रहती है। इनके समासद 
कमिश्नर या ट्रस्टी कहाते हैं। सभासदों में चेम्बर-आफ-काम्स भेसी 
व्यापार-संस्थाश्रों के प्रतिनिधि होते हैं । कलकते और करांची में स्थुनि- 
सिपेलिटियों के भी प्रतिनिधि इनमें लिए जाते हैं। कलकत्ते के श्रतिरिक्त 
सब पोट द्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नाभज़द ही अधिक 
रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरपियन होते है । व्युनिसिफलिटियों की 
अपेक्षा पोर्ट-ट्रस्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। माल-लदाई और 
उतराई, गोदाम के किराए, तथा जहाज्ों के कर से जो आमदनी होती 
है, वही इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कार्यो के लिए क़र्ज़ लेने का 
अधिकार है। प्रधान पोर्टट्रस्ट कलकत्ता, बंबई, करांची, सदरास ओर 
चट्यांव में है'। इनकी कुल आय ७ करोड़ ४३ लाख रुपए हैं। पोर्ट 
ट्रस्दों पर लगभग ९० करोड़ रुपए से अधिक ऋण चढ़ा हुआ है । 

इस्प्रवरमेंट टस्‍्ट--बड़े-बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिए 
कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जेसे सड़कों को चौड़ी करना, 
बस्तियों को हवादार बनाना, ग़रीबों और मज़दूरों के द्विए मकानों की 
सुव्यवस्था करना आदि। इन कार्सों को स्थुनिसिपलिटियां नहीं कर 
सकतीं; उन्हें तो अपना रोजमर्रा का काम ही बहुत है। भ्रतः इनके वास्ते 
दृम्प्रवमेंट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहाबाद, 
लखनऊ, ्रौर कानपूर भादि में हैं। इनके सदस्य सरकार, स्युनिसिपेलि 
टियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नाम्जज़द किए जाते है । ये अपने 
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श्रधिकार-गत भूमि आदि का किराया, तथा श्रावश्यकतानुसार ऋण या 
सहायता लेते है । 

उपसंहार--स्थानीय स्वरा|ज्य-संस्थाओं के विपय में यह स्पष्ट है कि 
अंगरेजों ने प्रादीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, चरन उनके स्थान पर नघीन 
संस्थाओं की स्थापना की है, तथा उन पर कमिश्नर आदि का निर्यत्रण 
अंकुश विशेष रूप से रखा है। लाडे रिपन के समय (सन्‌ १८८४ ई०) 
से भ्रब तक इन्हे' स्थानीय पुलिस आदि संबंधी कुछ नवीन श्रधिकार 
नहीं दिए गए। पंचायतें तो नामज़द सदस्यों की ही संस्थाएं हैं, प्रति- 
निधियों की नहीं। इनकी भाय के साधव भी बहुत कम हैं । इसलिए ये 
बहुत कम कार्य कर पाती हैं, शोर इसी से ये यथेष्ट फली-फूली नहीं । 
इनकी वृद्धि श्रोर विस्तार की भ्रावश्यकता असंदिग्ध है । 

बहुत सी स्थुनिस्तिपेल्िटियों और ज़िला-बोडों के संबंध में यह शिक्ा- 
यत है कि सइकों की दशा ठीक नहीं है, प्राथमिक शिक्षा यथेष्ट रुप में 
नहीं दी जा रही है, या कन्याओं की शि्ञा में बहुत कम प्रगति हो रही है । 
इन दोषों का एक कारण तो यह है कि इन संस्थाओं की आय के छाधन 
कम हैं, जिसके विषय में पहले लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, बात 
यह भी है कि इनमें अनेक आदमी कोई ख़ास कार्य-क्रम लेकर नहीं 
पहुँचते, व्यक्तिगत कीलि या यश भआदि के लिए जाते हैं और दल्न-बन्दी 
करते हैं, जिससे सार्वजनिक हित की उपेक्षा होती है। मत-दाताओं 
को चाहिए कि पिन्नता या रिश्तेदारी आदि का छिहाज़ छोड़कर, कार्य 
करने वाले सद॒स्थ निर्वाचित किया करे, और समय-समय पर इंस बात 
की जाँच करते रहे' कि सद॒स्य अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते 
है या नहीं। अस्तु, जनता एवं सरकार दोनों को इस बात का भरसक 
प्रयल्ल करना चाहिए कि भारतवर्ष की स्थानीय स्व॒राज्य-संस्थाएं वास्तव 
में स्वराज्य-संस्थाएं हों ओर अपने क्षेत्र के विविध कार्यों का योग्यता- 
पूर्वक सम्पादन कर सके। 


सोलहवां परिच्छेद 
(१ 
सावेजनिक ऋण 


भारतवर्ष में, केंद्रीय सरकारें को ऋण के सूद में प्रति वर्ष तेरह- 
चौदृह करोड़ रुपए देना होता है। प्रांतीय सरकारों को भी प्रति वर्ष 
थोड़े बहुत परिमाण में इस भह्द में ख़च करना होता है। इसी से, 
राजस्व में ऋण के महत्व का अनुमात हो सकता है।* इस परिच्छेद में 
ऋण के विषय में ही विचार करना है । 


राज्य के ऋण की आवश्यकता--पहिले कह छुके हैं कि राज्य 
की विविध कार्यों के सम्पादन के लिए, उनके ख़्च की व्यवस्था करनी 
होती है, कर लगाने पढ़ते है। उज्यों-ज्यों खर्च बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे । 
पहले तत्कालीन करों की मात्रा या सख्या बढ़ाकर अधिक शभाय प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु जब ख़् इतना अधिक बढ जाती 
है कि उसको पूरा करने के लिए करों के बढ़ाने की गुंजायश न हो, 
अथवा जब कोई ख़्च इस प्रकार का हो कि'उसके लिए कर लगाना 
उचित न समझा जाय, तो राज्य को ऋण लेने की आवश्यकता 
होती है । 


राज्य का ऋण लेने की सुविधा--सहकारी समितियों या व्यापा- 
रिक कम्पनियों की भाँति, राज्य की साख॑ व्यक्तियों की अपेज्ञा अधिक 
होती है। उसे पूंजी, अधिक मात्रा में और कम संद पर मिलन सकती है । 
यदि ऋण बहुत ही श्रधिक लिया जाय तो यह सुविधा कम हो जायगी । 
जब किसी देश की माली हालत अच्छी न हो, हिसाब साफ़ व रहता हो, 
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दो जाती है। पराधौन देश ही सरकार शासक-देश से, श्रथवा उसकी 
साख पर ऋण ले सकती है। 


विगत कई वर्षों में भारत सरकार का खर्च उसकी भाय से अधिक 
हुआ, नएृ-नए कर छ्गाने पर भी उसे घाटा रहा । ' इस से ऋण बढ़ता 
गया। तथापि भारत सरकार को ब्रिटिश सरंकार की सास पर ऋण लेने 
की सुविधा बनी हुई है। परंतु सुविधां होने पर भी राज्य को बिना सोचे- 
समझे ऋण नहीं लेते रहना चौहिए 


किन-किन दशाओं में ऋण लिया जाता है (--साधारणतया 
तीन दशाएं पेसी हैं मिनमें धन प्राप्त करने के द्विए, राज्य ऋण लिया 
करता है!-- 


(१) जब राज्य नहर या पुत्ष आदि ऐसा सार्वजनिक निर्माण 
कार्य करे जिनसे महसूत्न आदि की आय हो, ्रथवा जब वह उद्योग-धंर्धो 
की वृद्धि, तथा व्यापार की उन्नति के ऐसे उत्पादक कायों को संचादन 
करे, जिनेसे देश-वासियों की धन-बृद्धि हो, भोर काांतर में राज्य क्री; 
करों से प्राप्त होने वाली शाय स्वयं बढ़ जाय । ऐसी दंशा में भ्रा्विश्यक 
घन, कर-वृद्धि से प्राप्त करना बुद्धिमानीं नहीं है। ऋँ लेकर इंसके 

' व्यय॑ करना चाहिए। इस व्यय से भविष्य में चिरकोद्न तक 
श्रोय होतो है, अतः इस व्यय के उसी कार्य की आय से क्रमंशः कई 
वर्षों में वसूत् करना श्रेयप्कर है; हां, राज्य को प्राप्त होने वाद्दी आय 'को 
बड़ी सावधानी से अनुमान करंना चाहिए । 


जब अकाल झादि श्रार्थिक दुधेटना के कारण, कुछ समय के 
द्विए राष्ट्र को आय घट जाय तथा राज्य का ख़र्च चत्नाना कठिन 
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हो जाय, तो ऋण लेना उचित नहीं, क्योंकि इस से आधिक 
दुर्घटना न होने की दशा में भी ऋण लेने की आदत पढ़ने की 
आशंका है। भ्रतः श्राय को उपयुक्त कमी को करों से ही पूरा करना 
ठीक है। पहले कहा जा चुझा है कि भारतवर्ष में अकाल होने पर 
सरकार ऋण नहीं लेती, वरनू इस कार्य के लिए अलग रखे हुए रुपयों 
का ही उपयोग करती है। 


(२ ) जब राज्य पर किसी दूसरे राज्य के आक्रमण आदि 
किसी ऐसे आकस्मिक ध्यय का भार शा पदे, जिस की बार-बार 
पुनरावृत्ति की आशा न हो, तो ऐसी दशा में भी ऋण ढोचा ही उचित 
होगा, क्योंकि कर लगाने और फिर जल्दी उसे हटाने से राजस्व 'में बढ़ी 
गद़वड़ मचती है, भोर करों की समानता घटती है। यथ्पि इंस ऋण 
से भविष्य में कोई आय नहीं होती, तथापि राज्य की स्वतंत्रता के लिए 
यह आवश्यक है । 


दूसरों का परतंत्र करने वाले थुद्धों के द्विए भ्थवा अन्य अनुप्पादक 
कायो के लिए, अपने सिर पर ऋण का भार घढ़ानां कदापि उचित 
नहीं । 


देशी-विदेशी ऋण--ऋण यथा संभव स्वदेश में ही दिया जाना 
चाहिए । विदेश में ऋण लेने से सूद का रुपया देश से बाहर जाता है, 
इस के अतिरिक्त विदेशी ऋण-दाताया साहुकार अपने व्यापारिक 
ओर राजनेतिक' अधिकारों की बूद्धि का सी लच््य रखते हैं । 
इस प्रकार ज्योज्यों किसी देश पर ऋण का भार बढ़ता जाता 
है, वह शभ्रार्थिक और राजमैतिक, दोनों दृष्टियों से अधिकाधिक 
पराधीन होता जाता है । अस्तु, विदेश से ऋण लेने में साव 
धानी रखने की बढ़ी आवश्यकता है। परंतु भारत संरकार को ईस 
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बात की स्वतंत्रता नहीं है कि जहां कहीं से ऋण अच्छी शतां पर, तथा 
कम सद्‌ में मिले, वहाँ से हो ले सके, उसे तो प्रिटिश सरकार के द्वारा 
इंगलैण्ड में ही लेना पढ़ता है और बह च केवल उत्पादक कार्यों के लिए 
ही ऋण लेती है घरन भ्रजुत्यादक कार्यो के लिए भी चहाँ से ऋण लेती 
रहती है, जिमसे यहां के उद्योग धंधों को दृद्धि नहीं होती, भोर जनता 
को श्रधिक कर-भार सहना पढ़ता है, तथा उसकी आर्थिक दुशा ख़राब होती 
रहती है। भारत सरकार के ऋण लेने पर यहाँ के लोकअतिनिधियों का 
कोई नियंत्रण नहीं है, भारतीय व्यवस्थापक-मंडल से इसकी स्व्रीकृत ली 
जाया करे तो इस पर कुद्द रोक-थास हो । 


राष्ट्रीय ऋण का भार--किसी राज्य के निवासियों पर राष्ट्रीय ऋण 
का भार कितना है, इसका ठीक अनुमान करना बहुत कठिन है। चिविध 
उपायों का प्रयोग करके देखा जाय भ्रोर यदि सब का फल एक ही प्रकार का 
हो तो कुछ निष्कपं निकाला जा सकता है। उपयुक्त उपायों में से प्रथम 
ऋण की कुल मात्रा का विचार है; परंतु श्रकेले इसी के आधार पर कुछ 
नहीं कहा जा सकता | यह भी देखना होगा कि यह ऋण कितनी ज्ञन- 
संख्या पर है, ओर यह जनता कहाँ तक धनवान्‌ या निर्धन है। यह 
सर्वधा संभव है कि धनी जनता पर प्रति व्यक्ति कर का परिमाण अधिक 
होने पर भी, उस पर कम कर वाली जनता की अ्रपेत्ञा कर-भार कम ही 
हो। उदाहरणवत्‌ भारतवर्प में प्रति व्यक्ति कर की सात्ना इंगजैंड की 
अपेत्ता कमर होने पर भो, यहाँ कर-भार कस नहीं कहा जा सकता | 
ऋण-पत्नों के मूल्य से भी कर-सार का ठीक अजुमाव नहीं हो सकता; 
कारण, किसी समय के ऋण पत्रों के विक्रय का वाज़ार-द्र केवल एक 
परिमित संख्या के ऋण पत्रों के तत्कालीन मूल्य को ही सूचित करता है। 
इंस में कुछ स्थिरता नहीं होती । 


मिन्न-सिद्न राज्यों की व्याज-दर की तुलना करने से सी कर-भार 
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का ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। हम पहिले बता आए हैँ कि 
भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर ऋण कम सूद पर 
मिलता है, अब, यदि जमेनी या फ्रांस को अपने ऋण पर ऊँची दर से 
सूद देवा पढ़ता हो तो यह नही कहा जा सकता कि भारतवर्ष पर राष्ट्रीय 
ऋण का भार कम है। 


राष्ट्रीय ऋण के परिसाण की (क) राष्ट्रीय आय से या ( ख ) संपूर्ण 
जातोय धन से, तुलना करके सी ऋण-सार का अचुमान लगाने 
का प्रयत्न किया जाता है, परंतु राष्ट्रीय आय या संपूर्ण जातीय धन का 
ठीक हिसाब लगाना भी सहज नहीं है; ओर, विशेषत॒या जब कि देश में 
बहुत से विदेशियों को काफ़ी आय हो, तथा राष्ट्रीय संपत्ति में 
उनका खासा अधिकार हो तो यह समस्या ओर भी कठिन हो 
जाती है। 


अस्तु, जैसा पहले कहा गया है, उपर्युक्त विविध उपायों द्वारा की 
हुईं जाँच का फल जब एक ही प्रकार का हो, तभी किसी राज्य के ऋण- 
भार के संबंध में कुछ ठीक राय दी जा सकती है। 


भारत का साब जनिक ऋणु--सारतवर्ष के सार्वजनिक ऋंण का 
श्रीगणेश इस्ट इंडिया कंपनी ने किया और उसी ने इस को बहुत कुछ 
बढ़ाया । कंपनी के अंत होने के बाद ब्रिटिश पालियामेंट ने उसको 
सुरक्षित कर दिया, तब से इस की ख़ूब बृद्धि हुई है। 


इस ऋण का यह कारण है, कि राज्य का व्यय बढ़ गया और नए-नए 
करों के लगाने और बढ़ाने पर भी उसे छा पूरा नहीं पढ़ा । पुनः एशिया 
के कई स्थानों में, ओर अफ्रीक़ा के कुछ स्थार्नों में भी, अंगरेज्ों का 
व्यापारिक और राजनेतिक आधिपत्य स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष 
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के ही द्रव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की पुष्टि के लिए 
हम॑ नीचे कुछ घटनाएं उदृछत करते हैं । 

भारत पर कपनी के युद्धों का भार--हैरुट इंडिया कंपनी इंगलड 
के राजा की प्रतिनिधि थी। उस ने इंगलेंड के शत्रु फ्रांस से, भर फ्रांस 
से सहायता-प्राप्त भारतीय नरेशों से कई युद्ध किए । बह इंन का भार न 
उठा सकी, ऋण, अस्त हो गई। सन्‌ १७६४ ३० सें बंगाल की दीवानी 
प्राप्त कर लेने पर उस ने अपने ऋण का भार इस प्रांत से हानवाली 
आसदनी पर डाल दिया। वास्तव में यहाँ से ही भारत का सावजनिक 
ऋण आरंभ होता है। 

सिंहल द्वीप; सिग्रापुर, हांकांग, श्रदव, ओर रंगूत ससी प्रदेश 
इंगलेंड ने भारत की सेना और धन के द्वारा जीते हैं। भ्फ़ग़ानिस्तान, 
चीन, बा, भोर ईरान से अंगरेज्ञों ने युद्ध किए, उन में रुपयों की 
ज़रूरत हुईं। इन सब युद्धों में भी भारत के ही द्रव्य और सेना का 
उपयोग किया गया । इस प्रकार भारत पर ऋण-भार बढ़ता गया। 

कंपनी के कारोबार का भार--कंपनो ने अपना जो कारोबार 
सेट हल्ीना, वेन कूलन, मल्लाकका, प्रिंस-आफ़ वेल्स द्वीप, ओर कानटन 
में चला रवखा था, उस का सब व्यय-सार, और अंगरेज्ञों ने जो भराक्ममण 
उत्तमाशा अंतरीप, मनिल्ला, मारिशश, तथा सझाका टापुओं पर किए थे, 
3ये सब का ज़्े सी सारत पर पा | 


ईस्ट इंडिया कंपनी को सन्‌ १८३३ ई० तक भारतवर्ष में व्यापारिक 
अधिकारों के अतिरिक्त राजनैतिक सत्ता प्राप्त रही । उस ने अपने इन दो 
खातों का हिसाब भ्रल्ग न रख 


हि कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक 
और युद्ध संबंधी व्यय के भार को क्री शासन-संबंधी ही दर्शा कर, 
भारतवर्ष के ऊपर रख दिया । 


कंपती के पुरस्कार का भार--सन्‌ १४१३ से कंपनी को 
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केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया था; सन्‌ १४३३ 
में वह भी हटा दिया गया। अब से कंपनी भारतवर्ष की शासक समुदाय 
मात्र रही । उसकी संपत्ति भारत सम्नाद को दी गयी । उसके ऋण ओर 
दायित्व का भार भारत सरकार को सॉपा गया । निश्चय हुआ कि इंगदोंड 
की पूंजी पर १०॥ प्रति सेकड़ा ( कुक्ष लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति 
वर्ष दिया ज़ावे। सन्‌ १८४७३ के बाद पार्लियामेंट चाहे तो एजी के 
हिस्सों के प्रति एक हज़ार रुपए के बदले दो हज़ार रुपए ( अर्थात्‌ कुल 
१२ करोड़ रुपए ) एक साथ देकर झुनाकऋ़ से छुटकारा पा सके । 

हस प्रकार भारतवर्ष ४० धर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति बर्ष वार्षिक 
मुनाफ़ के नाम से देता रहा। सन्‌ १८७३ में ऋण घुकाने वाले 
फंड में १२ करोड़ रुपया जमा नहीं हो सका, जेसी की पूर्व में आशा की 
गई थी। कमी को पूरा करने के ज्षिएप भारत-मंत्नी ने भारत के जिम्मे 
श॥ करोड़ रुपया, सार्वजनिक ऋण के नाम से भोर कर दिया । 

सन्‌ १०३३ में जब कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अन्त किया 
गया तो उचित ता यही था कि भारतवर्ष को उक्त ऋण के बोर से मुक्त 
करने का प्रयत्न किया जाता, परंतु यहाँ उसे स्थायी रूप से उस ऋण 
के लिए जिम्मेदार कर दिया भौर कुछ अंशों में उस ऋण को बढ़ा भरी 
दिया गया। 

यहाँ के शासन-व्यय के निमित्त बहुत सा घन प्रतिवर्ष इंगलेंड जाता 
है । इसे 'होम चाजज़” या विज्ञायती ज़र्च कहते हैं" इस के 
अंतर्गत सूद में यहाँ से प्रतिवर्ष एक बढ़ी रक़म जाती है । 
जिस पूजी पर वह सूद दिया जाता है वह सब उत्पादक कार्यों में ही लगी 

१इस मद में निश्न लिखित विषयों के खचे का समावेश है--आय 


प्राप्ति को व्यय, रेल, नहर, डाक और तार, ऋण का सूद, सिवित्ञ शासन, 
मुद्रा, टकसाल और विनिमय, झुरकोौ मकानात, सेना आदि। 
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हुई नहीं है; जो उस्पादंक कार्यों में है; उसका भी पूर्ण लॉस इस देश को 
नहीं मिंकता । उदाहरणवत रेल श्रादि का बहुत-प्ता सामान यहाँ तैयार 
कराया जा सकता है। रेलों में, झारंभ में वेहद ज़र्च हुआ भोर कई 
थर्ष अ्रपार हानि उठानी पड़ी । हवन सब यातों से वहाँ खर्च का 
भार यढ़ता जाता है औ्ौर सार्वजनिक ऋण की वृद्धि में सहायता 
मिलती' है । 


सिपाही विद्रोह का भार--सत्र्‌ १८४९७ ई० में भारत में 
सिपाही विद्रोह हुआ । उसके दमन करने में जो व्यय हुआ, 
उसके कारण अगले वर्ष यहाँ ऋण की मात्रा और बढ़ गई ।* 


पातियामेट का समय--यह बड़ा भारी ऋण चाहे वह कम्पनी की, 
एशिया,, योरप, या भ्रफीका महाद्वीप में लड़ी हुईं कढ़ाहयों के कारण 
बढ़ा हो, चाहे 'होम चाजेज़” के नाम से दी जाने वात्नी वार्पिक रक्षम के 
फारण बढ़ा हो, अथवा सन्‌ १८५७ है० का सिपाही-विद्नोह्द ही इसकी 
भपार वृद्धि का हेतु हो, सन्‌ ८५८ को नई सरकार के उसी समय 
हस्तांतरित किया गया जब भारतवर्ष का भाग्य-चक्र कम्पनी के 'हाथ से ' 
निकल कर साम्राज्षी के हाथों में पहुँचा ! सन्‌ १८४५८ हं० में सन्‌ १८३३ 
ई० की बात दोहराई गई । वक्त वर्ष सें भारत की सुब्यवस्था और 
सुशासन के लिए,” पास किए हुए एक्ट में लिखा है कि “इंरुट इंडिया 


*पमहाशय जान आहट ने कहा था “मेरा, विचार है कि सिपाही- 
विद्रोह दमन करने में जो ४० करोड रुपया व्यय हुआ है, उसे भारत- 
वासियों के सिर मढ़ना उन के ऊपर असहय बोझ होगा।*”"'"' * **«« ** 
यदि प्रत्येक मनुष्य के साथ न्याय क्िय्रा जाय तो इस में संदेह नहीं 
कि ये ४० करोड़ रुपए इस देश ( इंगलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा वसूल 
होने चाहिएं ।” 


१३८ राजरत 


कॉपनी के मूल्रधन पर झुनाफ़ा ओर तमाम तमस्सुक, बोढ झोर ग्रेट 
ब्रिटेन के अन्य सब ऋण, तथा कम्पनी के और भी सब प्रकार के देय 
ऋण, भारत के राज्यकर की झाय से दिए जायेंगे और दिए जाने 
योग्य हैं ।”? 

क्रमशः भारत का शासन-व्यय॑ बढ़ता गया । राजस-सद्स्य ने आय 
का भनुसाव कम और व्यय का अचुमात बहुत अधिक करके करों की 
दर ऊँची रक्खी। इस से बीसवीं सदी के प्रथम दस वर्षों सें सरकारी 
बचत का झीसत चार करोड़ रुपए रहा। सरकार ने फिर भी करों को 
कम करने का विचार न किया, भोर न बचत के रुपए से देश में शिक्ता 
और स्वास्थ्य का विशेष प्रबंध क्रिया। उस ने प्रायः बचत के रुपए को 
पअनुषादक ऋण कम करते के काम में लगाया। महायुद्ध के समय में 
भारत सरकार ने ब्रिटिश-सरकार छो डेढ़-सो करोढ़ रुपया 'दान! दिया। 
इस रकम से भारत सरकार से भ्रतुप्रादक ऋण में हतनी वृद्धि और 
हो गई । ह 

ऋण की रक्तमं--भारत-सरकार का कुल सरकारी ऋण ३१ सार्च 
१६३४ ह० को १२३६ करोड़ रुपए था, इस में से ७२२ करोड़ भारतवर्ष 
में और शेष इंगलेंड में लिया हुआ था। कुछ ऋण में से १०३३ करोड़ 
रुपए का ऋण ऐसा है, जिस के बदले में किछ्ठी न किसी प्रकार की सम्पत्ति 
विद्यमान है। ७५७ करोड़ रुपए तो रेलों में ही जगे हुए हैं, शेष में से 
कुछ रक्षम व्यवसायिक विभागों में कगी हुई है, कुछ प्रांतों तथा देशो 
राज्यों को उधार दी हुईं है भोर कुछ नकद मौजूद है। ऋण की जो रकम 
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रेलों मे लगी हुईं है उसका सूद रेलों के व्यय की की सह सें दिखाया 
जाता है। ऋण के २०३ करोड़ स्पए ऐसे हैं जिनके बदले में कोई भी 
सम्पत्ति विद्यमान नहीं है। 


सूद का हिसाव--सन्‌ १६३४-३५ के आय ज्यय अनुमान में कद्ीय 
3... सावजनि >“““छझ 
व्यय में नेक ऋण के सूद की रक़्म॑ १३ करोड़ ३४ लाख रुपए 
दिखाई गई है। विदित हो कि उपयुक्त रक्ष्म दिखाते हुए कुल सूद की रकम 
में से रेल, आवपाशी, डाक भोर तार की मह्दों के, तथा प्रांतीय सरकारों 
से क्षिए जाने वाले सूद को रक़म घठा दी गई है। अन्यथा उस चर्ष का 
कुल सूद कहीं झधिक बेठता । 


अधिकारियों के बहुत अधिक ज़्े के कारण, नए-नए करों के लगते 
हुए भी देश पर, सूद पर लिए हुए ऋण का भार बढ़ता रहा है। 


ऋरण दूर किस प्रकार हो (--यदि भारतीय जनता के सत का 
विचार करके सरकार अपना ख़र्च परिसित रखे तो ऋण बढ़ाने की आदव- 
श्यकता हो न हो। परंतु ऋण की वतेमान मात्रा भी तो इतनी है द्नि 
उसके सूद के कारण देश की आर्थिक उन्नति में बढ़ी बाधा उपस्थित हो 
रही है। इसे निग्नलिखित प्रकार से दूर किया जासकता हैः-- 


१--इंगलैंड भारत से वह ऋण वापस लेना छोड़ दे जो उसके 
(इंगलेंड के) हित के लिए लिया गया है। घन-संपत्न इंगलैंड के ल्लिए 
उसे छोड देना कुछ कठिन नहीं है। 


३--यदि यह न हो तो इंगलेंड भारत सरकार को ही ऋण-मुक्त होने 
के लिए यथेष्ट उपाय काम में लाने में सहायक हो । 


(क) जिन आदमियों कौ ज़मीन आदि की आमदनी पर आयकर 
नहीं लगता, उन पर साजषगुज्ञारी के अतिरिक्त अन्य द्वोगों की तरह 


१४० राजस्व 


झाय कर भी लगाया ज्षावे ।* 

(ख) सब ऋण के सूद की दर बहुत परिमित की जाय । 

(यं) जो दोग भारत सरकार से सूद को आमदनों छेते हैं, उनकी 
आमदनी पर भारत सरकार टैक्स लगाए, चाहे वे सारतदर्ष से बाहर भी 
रते हों ! इंगहींड ऐसा करता है, उत्ते मारतदर को सी ऐसा करने देने में 
आपत्ति वहीं होनी चाहिए । 

यह सद मिला कर भारत सरकार को प्रति दर्ष काफ़ी आय या 
गचत हो सकती है। यह केवल ऋण छुकाने सें हो काम में ढाई जाय । 
झाशा है, सरकारों अधिकारी इस विषय का यथेट्ट विचार करके इश को 
ऋण के भरकर दोऋ से मुक्त करने का विचार करेंगे, जिस से इस की 
ग्रार्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो | धुमन्‌ ! 





'मालगुज़ारी देने वालों में झुछु आदसी सरकार को उपजञ्ञ के हिसाव 
से बहुत अधिक सादगुक़ारी देते हैं: कुछ कम । उन पर आय-कर दगाते 
में इस बाद का लिहाफ़ रखता होगा । 
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सरकारी आय व्यय 


आगे त्रिटिश भारत में होने वाह्ले सरकारी आय और व्यय के अंक 
दिए ज्ञाते हैं। स्मरण रहे किः-- 

(१) हिसाव को संहिप्त करने के विचार से हम ने सब भ्रांतों का 
एक-एक सद का ख़र्चे, तथा एक-एक मद की आय इकट्ठी जोद कर दी 
है। चीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों की ( प्रांतीय विषयों कौ ) आय तथा व्यब 
अंद्रीय सरकार के हिसाब में शामित्न किया गया है, कारण, इसका 
संबंध केंद्रीय सरकार से ही रहता है । 

(२) ब्यय की मद्दों में, कर वसूल करने के ज़ब्चे में आयात-नियति- 
कर, आय-कर, मालगुज़ारी, स्टारप, रजिस्टरी, अफ्रीस, नमक, ओर आब- 
कारी आदि विभागों के झ्ध्च के अतिरिक्त ग्रफ़ीम झौर नमक तैयार करने 
का द्भरे भी सम्मित्षित है । 
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